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 Rise  in  ee  Imported  Food  grains

 cons  equ  vv: —
 devaluation

 #  1353  Shri  SC.
 Samanta

 Shri  AeK.  Kisku

 Shri  5  ्  न  M  ट

 Shri  Tridib  Kumar  Chaudhari

 Shri  Yas  hpal  Sirgh

 Will’  the  Minister  of  Food  and  Agriculturaé

 be  pleased  to  state  :-

 (a)  the  percentage  in  rise  in  prices  of  impa@  ted  wheat

 and  other  foodgrains as  a  result  of  devaluation  and  whether

 the  ‘incidence of
 it  falls on

 the  consumers  and  if  so,  the
 aha

 as क  )
 percentage

 e  exe  or (b)

 decrease  i  डगलस थ  शमा
 er  foodgrairs
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 he  nereentage  exemption; names  of  the
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 (c)  the.
 चन्द्र  ‘on  imported  foodgrains  before  4nd

 after  devaluation  300

 (0)  whether  the  rise  in  expenditure  is  due  to  the

 deva  ustion  or  due  to  more  imports



 पष्ठ  सख्या  शुद्धि

 (2)  Becatse  the  manager  of  Messers  Samastipur

 Central  Sugar  Company  Limited  (Samastirur)  have

 expressed  their  undesirability  to  run  the  Mill,

 so  no  action  has  been  taken  under  Industries

 (Development  and  R-gulition)  act,  195%.

 (ec)  The  question  does  rot  arise.

 6556  पंक्ति  16  के  वाद  निम्नलिखित  पढ़िये  :

 सस,रम,जौशो  पोठासोन  हुए

 S  ri  $.M.  Joshi  in  the  Chair
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 6541  अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्याਂ  34  चौर  उसके  उपर  के के  हिन्दी

 पाठ के  स्थान  पर  निम्नलिखित  अंग्रेजो

 Samastipur  Sug:r  Mill

 34  Shri  Bhogendra  Jha

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture

 be  pleased  to
 Statens

 (2)  whether it  a  fact  that  the  term  for  which

 the
 Samastip  Sugar  Co  Ltd.  ,  Samastiour
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 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Fou

 griculture,  Community  Development  and  Cooperation  (Shri  arnasahib

 Shinde)  (a)  Yes,  dir.  But  the  period  of  control  ended  on

 14  «1967 «
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 में  दिये  गये  भाषणों  आदि  का  अंग्रेजी  में  अनुवाद  है  ।
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  श्रतुदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 25  1967/  3,  1889  )

 Tuesday,  25  July,  1967/Srayana  3,  1889  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr,  Speaker  in  the  chair  J

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्त र

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अ्च्यक्ष

 महिंदा

 wet  संख्या  1351  औद्योगिक
 विकास

 तथा  समवाय  कायें  मंत्री

 द्वारा  उत्तर  दिय ेज  के  लिये  28  जुलाई  की  seat  सुची में  रख  feat  गया  है  ।  अतः  अब

 हम  प्रश्न  संख्या  1352  को  लेंगे  ।

 Delhi  Milk  Scheme

 +
 *  1452.  Shri  Kanwar

 Lal  Gupta  Will  t  Lyit Mie  nister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  huge  quantity  of  toned  milk  was  destroyed  by  the

 Delhi  Milk  Scheme  authorities  after  taking  out  about  25,000  maunds  of:  cream  in  the  last

 three  years;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi  Milk  Scheme  suffered  a  loss  [351  year

 (d)  whether  Government  have  received  complaints  regarding  its  management;  and

 (e)  whether  the  recommendations  of  t  ‘h till  e  Committee ६  Committee,  set  up  by  Government  to

 suggest  improvements
 in  the  Delhi  Milk  Scheme  have  been  implemented  ?



 Oral  Answers  July  25,  1967

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्रस्नासाहिब

 :  (#)  वित्तीय  वर्ष  1966-67  के  दौरान  केन्द्रीय  डेरी  में  23,10,763  लिटर  दूध

 खट्टी  हालत  में  प्राप्त  किया  गया  और  3,77,364  किलो  ग्राम  क्रीम  खट्टें  दूध  में  से  निकाली

 गई  ।  केवल  1,65,331  लिटर  ser  दूध  को  जो  सुखाया  नहीं  जा  सका  नाली  में  फेंकना

 पड़ा

 ऐसी  हानि  से  बचने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  सावधानी  बताने  के  बावजूद  भी  दूध

 सम्भालते  समय  खट्टापन  के  कारण  दूध  खराब  हो  ही  जाता  है  ।  जितना  दूध  सम्भाला  जाता

 है  उसमें  से  खराब  होने  वाले  दूध  की  प्रतिशतता  बहुत  मामूली  है  ।

 1966-67  वर्ष  के  लिए  हिसाब  अभी  अन्तिम  रूप  से  नहीं  किया  गया  है  ।  फिर

 भी  पुर्वानुमान  है  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  लाभ  होने  की  गु  जाया  है  |

 जी  at

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  विशेष  समिति  की  अधिकतर  सिफारिशों  को  या  तो

 कवित  कर  दिया  गया  है  या  उन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  एक  विवरण  सभा  के  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफ़ारिशों  हैं  और  जो  उन

 सिफारिशों  पर  कार्यवाही  की  गई  है  वह  भी  वर्जित  है  ।  में  रखा  देखिये

 संध्या  एल०  टी  1174/67]

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Hon.  Minister  has  told  that  one  lakh  sixty  five  thousand

 litre  skimmed  milk,  for  which  no  customer  was  available,  had  to  be  drained.  It  is  really

 strange  that  no  customer  for  skimmed  milk  was  available  in  Delhi.  If  you  had  distri-

 buted  the  skimmed  milk  to  the  people  free  of  cost  they  would  have  drunk  it,  I  want  to
 know  whether  contacts  were  made  in  this  regard  with  the  formed  advisory  committee  or

 the  people  who  wanted  to  purchase  skimmed  milk  but  could  not  get,  so  that  this  milk

 might  have  not  been  drained  and  some  money  might  have  been  obtained.’  Whether  the

 minister  is  aware  of  the  number  of  the  persons  who  are  in  the  waiting  list  for  getting
 their  card  prepared,  but  it  could  not  be  done.  also  want  to  know  when  wil!  you  supply
 the  milk  to  them  and  the  number  of  people  getting  the  milk  at  present  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  ah  दुख  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  उत्तर  को  गलत  सभा

 मैंने  कहा  था  कि  कुछ  खराब  दूध  को  नाली  में
 फको  गया  ।  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  हैं  कि

 सप्रेटा  दुग्ध  चुप  को  बरबाद  या  इस  तरह  फेक  गया  ।
 मैं  इसका  मुख्य  कारण  बताऊगा

 क्योंकि  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  अम  हो  गया  है  ।  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 प्रति  दिन
 2

 लाख  लीटर  दूध  सप्लाई  करती  है
 ।

 हमें  कुछ  ge  दिल्‍ली  पास  के  केन्द्रों  से  मिल
 जाता  कुछ  केन्द्र  300  कुछ  200  मील  और  कुछ  100  मील  की  दूरी  पर  स्थित

 हैं

 दूध  ठंडा  करने  के  भी  केन्द्र  हैं  ।  कमी-कमी  बिजली  फेल  हो  जाती  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 जो  दूध  ठंडे  करने  वाले  केन्द्रों  में  रखा  होता  है  वह  बिगड़  जाता  इसके  अतिरिक्त  यदि  a  को

 टंकियों  में  भर  कर  लाया  जाता  है  कौर  यदि  परिवहन  रास्ते  में  खराब  हो  जाता  है  तो  विलम्ब

 हो  जाती  है  ।  कभी-कभी  बेईमान  ठेकेदार  पहले  दिन  का  दूघ  ताजे  दूध  मैं  मिला  देते  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  सारा  दूध  खराब  हो  जाता  है  ।  यदि  दूध  खराब  हो  जाता है
 तो  दिल्‍ली  दुग्ध

 योज़ना  के  पास  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  उस  खराब  दूध
 को  सप्रेटा  दुग्ध  qa

 में  परिवर्तित  किया
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 जा  सके  ।  परन्तु  उसकी  क्षमता  इस  समय  केवल  15,000  लिटर  प्रति  दिन  है  ।  यदि  अधिक

 दूघ  खराब  हो  है  तो  हम  इसे  बाजार  में  बहुत  सस्ते  मूल्यों  पर  बेच  देते  हैं  ।  यदि  हमें  कोई

 खरीददार  उपलब्ध  नहीं  होता  तो  अन्त  में  हम  उसको  नाली  में  फेंक  देते  हैं  ।  परन्तु  यह  मात्रा

 बहुत  सीमित  और  बहुत  कम  ऐसा  होता  है  ।  प्रतीक्षा  सूची  में  इस  समय  33,000  व्यक्तियों

 के  नाम  हैं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Twenty  thousand  maunds  of  skimmed  milk  has  been
 thrown  in  drains.  Some  time  before  there  was  also  a  suggestion  that  the  Delhi  Milk

 Scheme  should  be  handed  over  to  Delhi  Administration.  1  want  to  know  the  reaction  of

 the  Government  in  this  regard.  Whether  Government  would  give  an  assurance  to  the

 Delhi  Administration  that  it  would  compensate  D.  M.  5.  for  any  loss  which  might  be

 suffered  within  ten  years  and  this  scheme  would  be  handed  over  to  Delhi  Administration  ?

 You  have  told  ‘hat  some  complaints  have  been  received  against  some  officers,  I  want  to

 know  the  nature  of  the  complaints  and  the  action  taken  by  you  in  this  regard  ?

 श्री  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  यह  सच  हैं  कि  हम  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  प्रबन्ध  को  दिल्‍ली

 प्रशासन  को  सौंपने  की  सम्भावना  के  सम्बन्ध  में  जांच  कर  रहे  परन्तु  हम  यह  भी  चाहते  हैं

 कि  इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रशासन  भी  अपना  दायित्व  स्वीकार  करे  ।  यह  नागरिक  सुविधा  का

 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  चू  कि  बहुत  से  नागरिक  सुविधाओं  के  मामलों  की  निजी  प्रशासन  व्यवस्था

 करता  अतः  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  का  प्रबन्ध  भी  उसे  सौंप  दिया  जाये  तो  यह  उचित  होगा  ।

 परन्तु  कोई  मी  10  ag  तक  हानि  सहन  करने  का  दायित्व  किस  प्रकार  ले  सकता  है  ।  एक

 विशेषज्ञ  समिति  ने  इस  समस्या  का  अध्ययन  किया  है  और  यह  सुभाव  दिया  है  कि  दिल्‍ली  दुग्ध

 योजना  को  व्यापारिक  आधार  पर  चलाया  जाये  ।

 थ्री  कंवर
 लाल

 गुप्त
 :  मेरे  प्रश्न के  दूसरे  भाग  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया गया  है  ।  क्या

 उन्हें  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  वे  शिकायतें  कया  हैं  और  जिम्मेवार  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध

 बया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री  अ्न्नासाहिब  शिन्दे  :  हमें  समय-समय  पर  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  ।  प्राप्त  होने  वाली

 शिकायतों  की  संख्या  200  से
 300

 के  बीच  प्रति  मास  है  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  वे  शिकायतें  क्या
 हैं

 और  आपने  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की

 थ्री  श्रनासाहिब  शिन्दे  :  इन  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिये  हमने  एके  सैल  बनाया

 हुआ
 है  और  इस  सम्बन्ध  में  हम  आवश्यक  कार्यवाही  करते  हैं  ।  सर्दी  ऐसा  पता  लगता  है  कि

 कुछ  पदाधिकारी  इसके  लिये  जिम्मेवार  हैं  तो  हम  उस  सम्बन्ध  में  अवश्य  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 हमने  वास्तव  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  बहुत  से  कमेंचारियों  को  नौकरी  से  निकाला  है  ।

 श्री  शशि  रंजन  :  दूघ  में  बहुत  से  गुणकारी
 तत्व  हैं  ।  यहां  तक  कि  क्रीम  निकाल

 लिये  जाने  के  बाद  भी  बहुत  से  गुणकारी  तत्व  उसमें  बच  जाते  हैं  जिन्हें  और
 के

 लिये  प्रयोग  किया  जा  सकता है  ।  चू  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  बहुत  बड़ो  मात्रा  में  दूध  का
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 व्यापार  करती है

 ®

 अतः
 इसका  स्टाक

 करने  या  इको  बरबाद  करने

 ह

 इसके  बेचे  जाने

 फी  अधिक  सम्भ

 क्

 प्रयोग  किया ।
 इसके  सब  गुणों को

 एक  तरीके  या

 gat a ae eee
 abr  है | AT  सरकार  इस  बात  का  पता

 के  qu  का  प्रयोग  और  ह
 तरीके  से  भी

 उद्योगों  में सकता  है  ताकि  उसको
 Sigua

 aa  जा JRT ST Aa ATS At ah | Saar Ta प्रयोग

 भी  कि  कता  हूं
 ।  व

 ध

 थो  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  मैं  पहले
 ही

 क  के

 लिये  श्रावक
 -

 पहले  ही  इसमें  से  निकाल  लिये  जाते
 द

 Ines औ Shri  Ram  Charan  Since  this  sche1  I  loss  of

 lakh  rupees  I  want  to  know  whether  tt  milk  on

 0010६  of  sourage  Whether  it  is  also  cau  a

 a

 ance  of

 151 a ac nm  ipees  eighty  thousand  ?  Hon.  M  has tc  hat  by  prod
 ucts,

 from
 the

 sourage  milk

 coul  prepered  then  why  does  he  ए
 make  em

 व्य

 द  TST थ्री  ध्न् ना साहिब  free :  मैं  सर्प
 प्राप्त

 हुई  हैं
 जांच  की  जायेगी  ।  ae

 en
 _

 द  Shri  Ram  Charan  When  th  products  from  the  skimmed  milk  can  be  pre-

 pared.  want  to  know  wheth  have  not  the  experts  or  we  do  not  like  to  prepare

 al

 को  सुरेन्द्रनाथ  दावेदार  :  उनका  Tq  बहत
 ह

 teat  हैं
 a

 यह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  फके

 गव

 ह

 और  कोई  चीज  नहीं  बनाई  जा  सक

 =.
 भ्रामक  महोदय  माननीय  मंत्री  इस  प्रद  ही  दे  चुके  हैं

 ।
 दिक

 व
 भी

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उन्होंने कहा  था  कि  वह  sea  नहीं
 स

 थ्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  शायद  माननीय  मंत्री  इस  समय  स  नही ंथे
 जब

 स्थिति  स्पष्ट  को  थी  ।  सामान्यता  यदि  eq  खराब  हो  जाता  |  ले  उसमें से

 घी  या  मक्खन  निकालने  का  प्रयास  करने  हैं  ।  इसके  बाद  बच  ATA  सप्रेटा  दूध

 चूरा  बनाया  है  परन्तु  इस  समय  दिलती  दुग्ध  योजना  को  खट्टे  दूध  व  ह्  qa

 बनाने  की  क्षमता  सीमित  है  ।  हम  इस  क्षमता  को  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी :  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हुए  कि  आज  के  जमाने  में
 जबकि

 कोमतें  इतनी  ऊची  दूध  एक  विलास  की
 वस्तु

 क्या  सरकार  इस  बात  आश्वासन

 होगी  wae
 देगी

 कि  ऐसी  असावधानी  भविष्य  में  फिर  नहीं  कई  तरीकों से

 जा  1  डेरी  में
 े

 सप्रेटा  पनीर  या  मक्खन  इत्यादि
 कर

 दूध
 का  प्रयोग  और  कई  तरीके से पे  कर  क्या  इस  पहलू पर  '  विचार  किया

 जावेगा ?  .....
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 25  1967  मौखिक  उत्तर

 a पै  कमाया थी  श्रन्नासाहिब  शिन्द े:
 aT  जना  टू  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  अब  हमारी  ऐसी  योजना

 हैं कि  हम  खट्टे  और  खराब  दूध  को  किसी  भी  उपयोगी  वस्तु
 में  परिवर्तित  कर  सकते  हैं  ।

 जहां  तक॑  दूसरे  पहलू  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  देश  में  सब  से  सस्ता  दूघ  सप्लाई

 कर  रही है  ।

 हं

 तक

 कि  बम्बई

 मी  एक

 लिटर  दूध

 क  मुल्य
 1.70

 पेसे  है  जबकि  दिल्‍ली  में  केवल

 qa  है  ।

 दिल्‍ली  में  दूध  की  इतनी  अधिक  मांग  है  कि  इस  समय  लगभग  32,000  व्यक्तियों  के

 नाम  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।  a  प्रसन्नता  होगी  यदि  और  अधिक  दूब  प्राप्त  हो सके  और  हम

 और  श्रमिक  नागरिकों  कौ  संतुष्ट  करने  की  स्थिति  में  हों  ।

 डा०  रोनेन  सैन  :  माननीय  मंत्री  ने  कि  दिल्ली  दुग्ध  को  कुछ  हानि  हो

 रही  है  ।  उन्होंने  इसके  लिये  बहुते  से  रु पष् टीकरण  दिये  हैं  ।  विवरण  के  अध्ययन  करने  से  ज्ञात

 होता  है  कि  इस  संगठन  ने  बहुत  अधिक  पदाधिकारी  नियुक्त  किये  हुए  जिनके  ही  कारण

 यह  हानि  में  चल  रही  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इसमें  बहुत  धोखाधड़ी  है  ।  इसमें  1300,  1100

 इत्यादि  रुपये  प्राप्त  करने  वलि  पदाधिकारी  नियुक्त  हैं  ।  वे  वहां  क्या  करते  हैं  ।  उन्हें  बहुत

 aren  वेतन  मिले  tat  है  ।  जब  आपका  arse  हानि  में  चल  रहा  है  तो  इंतना  अधिक  प्रशासन

 फर  say  करने  का  क्या  लाभ
 ?

 भी  श्रन्नासाहिद  शिन्दे  :  माननीय  सर्प  की  जानकारी  के  लिये  मैं  यह  बता  दू  कि

 भारत
 के  डेरी  विशेषज्ञ  डा०  कुरियन  इस  समस्या  के  सम्बन्ध  में  जांच  कर  रही  एक  समिति

 का  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  गया है
 ।  उन्होंने  यहं  सुभाव  दिया  है  कि  इस  डेरी  को  अच्छी  प्रकार

 चलाने  कके  लिये  इन  पदाधिकारियों  को
 नियुक्ति  किया  जाना  चाहिये  ।  डा०  कुरियन

 की  सिफारिशों

 रूप  ही  इन  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  मेरे  विचार
 से

 उसके  बाद

 इसके  कार्य  में  बहुत  प्रगति
 हुई  हैं

 ।

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Whether  the  Minister  its  aware  that  there  is  a  great

 rush  at  the  milk  depot  and  the  people  have  to  stay  in  queue  for  hours.  It  results  in

 complaints
 and  disputes,  In  these  circumstances  whether  he  will  consider  that  the  depot

 8५  remain  open  for  some  niore  hours  and  if  posssible  throughout  the  day  so  that  the

 people  may  bring  the  milk  as  they  feel  convenient  to  thém,

 थ्रो
 प्रयास  हिंद

 शिन्दे  :  मेरे  विचार  में
 माननीय

 सदस्य  द्वारा  दिया  गया  सुभाव
 त

 नहीं  किया  जा
 सकता  क्योंकि  इससे  दिल्‍ली

 दुग्ध
 योजना  के  प्रशासन  व्यय  में  वृद्धि  होगी  ।

 जहां  तके  दूध  की  समय  पर  बांटे  जाने  की  सम्बन्ध  इस  सुभाव  पर  विचार  किया  जा

 सकता  है  ।

 श्री  saifara  क्या  दिल्‍ली  दुध  योजना  के  पोस  केसीन  प्लान्ट  है  ।  यदि  नहीं  तो

 बयां  सरकार  आवश्यकता  से  paige AIS  मनु  eq  के  के  लिये  इस  प्लान्ट  को  प्राप्त  करने  की

 सम्भावना  पर  विचार  कर  रही  है
 ?
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 पाददनमप  सफ़ात  जै श्री  भन्ना साहिब  शिन्दे  :  वह  एक  are!  amis  हू  |.  हम  इसका  अध्ययन  करेंगे  ।

 Shri  Achal  Singh  :  Whether  the  Minister  will  tell  the  percentage  of  skimmed  milk

 and  how  much  it  is  drained.

 at  झन्ना साहिब  दिन  :  दूध  का  अनुपात  इसमें  तीन  प्रतिशत  से  भी  कम  है
 ।

 इसमें  से  60  से  70  प्रतिशत  घी  इत्यादि  बनाने  के  लिये  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Thirty  thousand  maunds  of  milk  has  been  drained  in

 winter,  Please  inquire  into  it,

 झवसुल्पन  के  बाद  श्रायातोत  के  मुल्यों  रमे  वृद्धि

 +

 #1353.  भी  स०  च०  सामन्त :  att  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 शनी  श्र०  कु०  किस्कू  श्री  यशपाल  fag  :

 श्री  श०  ना०  मानती  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अवमूल्यन  के  कारण  आयातीत  गेहूँ  तथा  अन्य  अनाजों  के  मुल्य  में  कितने  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई  है  और  क्या  इससे  उपभोक्ताओं  द्वारा  प्रयोग  में  लाये  जाने  वाले  अनाजों  के  मूल्य  भी

 बढ़े  हैं  और  यदि  at,  तो  कितने

 क्या  अनाज  का  निर्यात करने  वाले  देशो ंने  अवमूल्यन  के  पश्चात  आयातित  गेहूं

 तथा  अन्य  अनाजों  के  मूल्यों  में  कुछ  छूट  दी  है  अथवा  उनमें  कुछ  कमी  की  है  कौर  यदि  तो

 ऐसे  देश  कौन-कौन  से  हैं  तथा  उन्होंने  कितने  प्रतिशत  छूट  दी

 अवमूल्यन  से  पहले  तथा  उसके  बाद  अनाज  आयात  करने  पर  कितना  धन  व्यय

 किया  और

 क्या  व्यय  में  वृद्धि  अवमूल्यन  के  कारण  हुई  है  अथवा  अधिक  अनाज  आयात  करने

 के  कारण ?

 सामुदायिक  fasta  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिब

 :  मुद्रावमुल्यन  के  कारण  आयातित  खाद्यान्नों  का  लागत  तथा  भाड़ा  मुल्य  गेहूं

 तथा  मामलों  के  बारे  में  57.5  प्रतिशत  बढ़  गया  है  ।  चावल  के  बारे  में  यह  वुद्धि  लगभग  61.1

 प्रतिशत  थी  जो  कि  चावल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  हुई  थी  ।  इस

 वृद्धि  का  भार  उपभोक्ताओं  पर  नहीं  पड़ा  क्योंकि  मुद्रावसुल्यन  के  तुरन्त  बाद  इन  खाद्यान्नों  के

 निगम  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  की  गयी  थी  ।

 जी  नहीं  ।

 मुद्रावमुल्यन  से  पुर्व  के  पांच  महीनों  में  ग्रायातित  खाद्यान्नों
 के  लागत  और  भाड़ों

 पर  अनुमानतः  159.73  करोड़  रुपये  ख्  हुये  और  मुद्रावमुल्यन  के  बाद  के  पांच  महीनों  में

 अनुमानतः  260.14  करोड़  रुपये  खर्च  हुये  थे  ।
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 उपयुक्त  में  उल्लिखित  खर्चे  में  वृद्धि  मुख्यतः  मुद्रावमूल्यन  किन्तु  अंशतः

 चावल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्यों  में  वृद्धि  होने  तथा  थोड़ी  ज्यादा  मात्रा  में  खाद्यान्न  मंगाने  के  कारण

 हुई  थी  ।

 श्री  स्वं  सामन्त  :  क्या  यह  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  गेहूं  करार  अगली  जुलाई  की  31

 तारीख  तक  बंध  है  और  क्या  कोई  नया  करार  किया  गया  है  और  यदि  तो  मुख्य  ढांचा

 क्या  है  भौर  क्या  मुल्य  स्थिर  और  उचित  रहेंगे
 ?

 थी  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  अग्रेतर  करारों  के  लिये  बातचीत  चल  रही  है  ।  संभरण  आयोग

 तथा  दूतावास  इन  मामलों  पर  सम्बन्धित  सरकारों  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।  तक  मुल्य  का

 सम्बन्ध  हम  खुल ेटक्कर  मंगा  कर  खाद्यान्न  खरीदते  हैं  ।

 श्री  स०  हूँ  सामन्त
 :  चतुर्थ  योजना  के  लिये  रायात  के  अस्थायी  आंकड़े  कपा  हैं

 ?

 शी  श्रत्नासाहिब  चिन्वे  गत  वर्ष  हमने  104  लाख  टन  खाद्यान्न  आयात  किया  और

 इस  वर्ष  यह  संख्या  शायद  90  या  95  लाख  टन
 पहुँच  जाये  ।  पुराने  आँकड़ों  के  लिये  a

 सुचना  चाहिये  ।

 श्री
 स०

 चं०  सामन्त
 :  मैंने  चतुर्थ  योजना

 की
 शेष  अवधि  के  लिये  पुछा  है  ।

 at  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  वास्तव  में  हम  अपने  उत्पादन  को  बढ़  चाहते  हैं  ताकि  हम

 आयात  पर  अधिक  निरभर  न  करें  |

 Shri  Yashpal  Singh  Are  Government  aware  that  wheat  is  selling  at  Rs.  55  and
 60  per  maund  in  the  villages  and  if  so  what  steps  are  being  taken  to  relieve  the  rural
 population  of  the  exorbitant  prices  ?

 att  श्रन्नासाहिब्र  शिन्दे  :  आयातित  गेहूं  हम  सभी  राज्य  सरकारों  को  काफी  रियायती

 दामों  पर  दे  रहे  हैं  ।  गेहूं  का  मुल्य  55  रुपये  प्रति  क्विंटल  मामलों  का  40  रु०  प्रति  क्विंटल

 alt  चावल  का  15  1967  से  समान  रूप  से  80  रु०  प्रति  क्विंटल है  ।

 Is  ita  fact  that  the  dealers  of  imported.  Wheat  mix Shrimati  Jayaben  Shah
 Stones  and  sand  in  the  wheat  as  a  result  of  which  the  consumers  have  to  pay  more  ?

 थ्रो  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  राज्य  सरकारों  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  |

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  Have  Government  received  any  proposal  to  the  effect
 that  affluent  sections  of  the  populace  should  be  asked  to  purchase  their  food  requirements
 from  the  open  market  so  that  the  consumers  may  be  enabled  to  have  imported  wheat  in

 adequate  quantity  and  at  cheaper  rates  as  in  Delhi

 को  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  मैं  नहीं  समझता  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  हैं  ।  जहां  तक  दिल्‍ली  का

 केन्द्र  बासित सम्बन्ध  इसकी  जांच  की  गई  थी  ।  और  दि धजी  के  नागरिकों  को  दि लो  तथ

 wal
 में

 स्वदेशी
 गेहूँ  खरीदने  की  भ्रनुमति  है  ।
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 प्री  नयनार  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  अवमृत्यन  के  बाद  जी  मुल्यों  में  वृद्धि  हुई  है

 उसका  उपभोक्ताओं  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।  अवमूल्यन  के पइचात  सरकार  ने  गेहूँ  के  मूल्य

 तीन  बार  बढ़ाये  हैं  ।  मार्च  1967  के  पश्चात  केरल  सरकार  ने  कहा  कि  वह  गेहूँ  के  मुल्य  में

 वृद्धि  करने  के  लिये  dare  नहीं  है  तो  उसे  6  करोड़  रु०  का  घाटा  उठाना  पड़ा  और  केन्द्रीय

 सरकार  को  उसने  सहायता  के  लिये  अपील  की  ।  माननीय  मंत्री  ने  ऐसा  उत्तर  यों  दिया

 शी  श्रस्तासाहिब  शिन्दे  :  मैंने यह  नहीं  कहा  कि  बिल्कुल विधि  नहीं  हुई  वास्तव
 में

 मैंने

 तथ्य  दिये  हैं  ।

 श्री  नयनार  :  सरकार  ने  वह  राज  सहायता  बन्द  कर  दी  जों  केरल  को  दी  जा  रही

 थी  ?  क्या  अवमूल्यन  के  बाद  दाम  बढ़े  हैं
 ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  हाल  at  में  अमरीकी  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  सुचित

 किया  है  कि  वह  भविष्य  में  पुराने  पी०  एल०  480
 अंतगर्त  गेहूँ  नहीं  af

 ing

 उसका

 भुगतान  भारत  को  डालर  में  करना  होगा  |  अब  कया  स्थिति
 है

 और  अवमूल्यन के  पश्चात

 fate  रूप  से  इसका  हम  पर  क्या  असर  पढ़ेगा ?

 श्री  श्रम्नासाहिब  fares  अमरीका  के  साथ  किये  गये  नये  करार  का  सारा  ब्योरा  सभा

 को  पता  है  ।  इसकी  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  थी  ।  | “ह  फुड  फार  पीस  ऐक्ट

 के  अवगत  भी  कुछ  वर्षों  के  पश्चात  डालरों  में  भुगतान  किया  जाना  अपेक्षित  है  |

 श्री  कृष्ण  कुमार  चटर्जी
 :

 आयात  और  खराब  हो  जायेगी  क्योंकि  दाम  बहुत

 रहे  हैं  ।  दामों  में  वृद्धि  केबल  अवमूल्यन  के  कारण  नहीं  हुई  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि

 गेहूं  के  अन्तर्राष्ट्रीय  दाम  बढ़  गये  हैं  ।  क्या  मंत्री  जी  यह  कहू  सकते  हैँ  कि  देशी  में  गेहूं  का

 उत्पादन  तुरन्त  खुब  बढ़ाया  जाना  चाहिये
 ?  सरकार  इसके  लिये  क्या  प्रभावी  कार्यवाही  करने

 का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्रध्पक्ष  महोदय  मंत्री  समेत  सभी  इस  बात  से  सहमत  हैं  ।

 Shri  George  Fernandes :  May  I  know  whether  any  agreement  has  been  signed
 with

 Australia  for  the
 import

 of  wheat,  if  so,  the  price  and  the  quantity  th:reof  ?

 श्री  झन्तासाहिब्  fara  :  आस्ट्रेलिया  की  सरकार  द्वारा  उपहार  स्वरूप  गेहूं  दिये  जाने  के

 सम्बन्ध  में  मंत्री  एक  वक्तव्य  देने  जा  रहे  हैं  ।

 Shii  Hukam  Chand  Kachwai  How  much  foodgrains  have  been  imported  during:

 the  last  two  years,  and  how  much  out  of  that  has  rotten,  resulting  in  increase  in  prices ?

 श्री
 श्रत्नासाहिंब

 शिन्दे  :  एक  अन्य  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  ये  जाएगी
 |

 Shri  O.  >.  Tyagi :  When  our  food  problem  ‘is  a  nativnal  prol
 lem,  why  do  the

 Goveroment  no  sol  ve  it  at  the  national  solve ?  Why  the  zonal.  :  ystem  is  pot  done  away

 with  ?
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 श्री  ्रन्नासाहिब  शहीदे  :  राष्ट्रीय  नीति  के  सम्बन्ध  में  मैं  पुरी  तरह  सहमत  हूं  ।
 क्या

 उपाय  किये  जायें  यह  एक  विस्तार  का  मामला  है  ।  इसके  लिये  माननीय  सदस्य  को  शायद  एक

 पृथक  पूछना  होगा  ।

 Closure  of  Sugar  Mills.

 *1354.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :

 Will  the  Minister  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  of  ihe  sugar  mills  are  likely  to  remain  closed  next  year  also
 due  to  the  non-availability  to  them  of  sugar-cane  in  adequate  quantity;

 (b)  ifso,  the  estimated  number  of  workers  who  would  be  thrown  out  of  employ-
 ment  asaresult  thereof;  and

 (c)  the  action  Government  propose  to  take  in  the  matter  in  view  of  the  scarcity
 of  sugar  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde )  (a)and(b)  Running  or  closure
 of  sugar  factories  depend  upon  availability  of  sugarcane  to  them  for  crushing.  It  is
 yet  premature  to  make  any  firm  estimate  in  ihis  regard  for  the  next  season.  However,
 according  to  information  received  from  the  State  Government,  all  the  five  factories  in
 Madhya  Pradesh  and  one  factory  in  Maharashtra  may  not  work,  and  four  sugar
 factories  in  South  Bihar  and  five  sugar  factories  in  North  Bihar  are  contemplating  closure
 in  the  next  season.  रप  allthe  said  factories  remain  closed.  the  number  of  workers
 affected  may  be  approximately  11,000.

 (c})  Measures  to  maximise  sugar  production  during  1967-68  are  under  cotisideration
 in  consultation  with  the  State  Governments.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Is  it  a  fact  that  the  closure  of  about  30  small  units  is

 apprehended  in  Uttar  Pradesh  also  that  the  owners  of  those  units  have  by  way  of

 representation  suggested  to  the  Central  Government  to  raise  the  price  of  sugarcane  and
 to  decontrol  sugar,  ifso,  the  reaction  of  the  Government  thereto  ?

 श्री  श्रस्तासाहिब  शिन्दे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हमें  सूचना  दी  है  कि  यद्यपि गन्ने
 की

 उपलब्धता  कम  होने  के  परिणामस्वरूप  कारखानों  में  काम  की  अवधि  कम  al.  सकती

 किसी  कारखाने  के  बन्द  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।  परन्तु  कुछ  कारखानों  ने  हमें  जानकारी

 दी है  fama  मौसम  में  गन्ने  की  उपलब्धता  में  काफी  कठिनाई  होगी  और  उनके

 बन्द  होने  की  संभावना  है  ।  उत्तर  प्रदेश  से  यह  भी  बताया  हैं  कि  पिछले  वर्ष  20

 लाख  एकड़  भूमि  में  गन्ने  की  खेती  हुई  थी  जबकि  उससे  पिछले  वर्ष  25  लाख  एकड़  में  गन्ना

 बोया  गया  था  और  इस  वर्ष  15  लाख  एकड़  भूमि  में  गन्ने  की  खेती
 की

 गई

 Shri  Prakash  Vir  Shistri  1  wanted  to  know  whether  they  have  received  any

 suggestion  to  increase  the  price  of  suggar  cane  an  dto  decontrol  sugar,  if  so  what  is

 the  reaction  of  the  Government  thereto
 ?
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 aft  श्रस्ताप्ताहिब  fared  :  सरकार  को  ये  सब  सुभाव  प्राप्त  हो  गये  हैं  और  सरकार  उन

 पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही है  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  It  is  their  after  repeated  reply  that  it  is  under  active

 consideration,

 झष्यक्ष  महोदय  :  खाद्य  मंत्री  ने  +हा  कि  ag  10-15  दिन  में  इस  पर  एक  वक्तव्य

 दे  देंगे  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  When  an  announcement.  will  be  made-  in  this

 regard  ?

 The  Minister  af  Food,  Agriculture,  Community  Development  and  Coope:ation  (Shri

 dJagjiwan  Ram  ):  The  sowing  season  of  sugar  cane  is  over  now,  therefore  the  increase

 in
 Price

 at  this  stage  is  not  likely  to  have  any  bearing  on  the  production,

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  If  the  cane  is  diverted  to  Khandsari,  it  will  surely  affect

 the  production  of  sugar.

 Shri  Jagiiwan  Ram:  Ciushing  season  begins  in  November.  As  already  stated

 the  whole  question  relating  to.  sugar  is  under  censideratien  and  hence  the  second  increase
 iu  the  price  of  sugar  cane  could  not  be  announced.  The  annoucement  ia  this  regard
 will  be  made  at  atime  when  itis  likely  to  bear  upon  the  next  crushing  season,

 Shri  Prakash  Vir  Shastri;  May  I  know  the  number  of  workers  rendered  idle  due
 to  the  non-availability  of  sugar  cane  fa  the  mulls  last  year  aad  the  extent  of  economic

 hardship  suffered  by  them  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  यह  जानकारी  हम  र्थ्य  सरकारों  से  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न

 पश्चिम  उत्तर  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  केरल  के  बहुत  से

 सरकार ने  बहुत  थोड़े  समय  के  लिये  चले  थे  और  मजदूरों पर  इसका  असर  अवश्य  फड़ा

 होगा ।

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Has  the  Governmept  of  Uttar  Pradesh  forwarded
 a  suggestion  to  the  Ceatral  Government  that  a  corporation  should  be  constituted  to  ame-
 liorate  the  conditions  of  some  financially  unsound  mills  and  that  they  should  be  given
 some  financial  assistance  and  that  sugar  also  be  desontrolled  ?

 at  शिन्दे  :  पुरानी  मिलों  के  श्राघुनिकीकरता  के  बारे  में  कई  सुभाव  प्राप्त

 हुए  हैं  ।  डा०  कुरियन  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  ने  इस  समस्या  पर  विचार  किया  है  और

 अनेक  सुभाव  दिये  हैं  ।  सिफ़ारिशों  के  बारे  में  हम  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणियों  की  प्रतीक्षा

 कर  रहें  हैं  ।  अन्य  बातों  के  बार  में  मंत्री  ने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 थी  शिवाजी  ta  wo  देशमुख  :  हमारा  यह  कट  अनुभव  हैं  कि  जब  भी  राज्यों  से  मुख्य

 मंत्रियों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  पर  किसी  ऐसे  निर्णय  के  लिये  जोर  दिया  जाता  है  जिसे  केन्द्रीय

 सरकार  पसन्द  नहीं  तो  इस  सभा  में  उस  विषय  के  बारे  में  ag  कह  दिया  जाता

 है  कि  विषय  विचाराधीन  है  तथा  किसी  भी  दिन  आशा  कै  विपरीत  निर्णय  दिया  जाता  है
 ।
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 उत्तर

 इस  बार  सरकार  कया  वास्तव  में  चीनी  पर  से  नियंत्रण  हटाने के
 सम्बन्ध  में  गम्भीरता  पुर्वक

 विचारें  कर  रही  है  ?  क्या  सरकार  चीनी  के  लिये  बने  क्षेत्रों  में  पुननिष॑।रंण  पर  मी  fra

 केर रही  हैं  ?

 शी  श्रम्नासाहिब  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  कें  इंस  कथन  की  मैं  आशय  नहीं  aa  पाया

 कि  सरकार  fata  यकायक  कर  लेती  है  ।  हमारे  देश  में  संघात्मक  शासन  प्रणाली  है  और

 केन्द्रीय  सरकार  कों  राज्यों  से  भी  बरामदा  लेना  पड़ता  हैं  ।

 att  ज्योति मेर  बसु  :  आप  चीनी  से  नियंत्रण  हटा  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 श्री  झन्ना साहिब  जब  तक  सम्पूर्ण  विषय  विचाराधीन  है  तब  तक  या  कसे

 बता  सकता  हूं  ?

 दिंवाजोराव  द ं०  देशमुख  :  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  आया  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  पहलें  ही  कह  चुका  हूं  कि  सम्पूर्ण  चीनी  नीति  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  है  ।  इससे  आगे  मैं  कुछ  मी  नहीं  बता  सकता  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  Hon.  Minister  says  that  we  are  consulting  the  State  Governments,
 In  this  connection  I  would  like  to  draw  his  attention  to  the  complaint  made  by  Shri

 Kapil  Deo,  the  Chief  Minister  of  Bihar  State  that  the  Central  Government  do  not  pay  due
 atténtion  to  what  the  State  Government  propose  in  connection  with  the  raising  of  sugar-
 cane  prices.  Is  it  right  ?

 Shri  Jagjivan  Ram  :  Shri  Kapil  Deo  may  have  many  complaints.  But  the  fact  is  that

 nothing  out  the  sugarcane  cess  imposed  in  Bihar  for  baving  increase  in  the  production  of

 sugarcané  was  speat  for  this  purpose  which  put  the  sugarcane  industry  in  very  much

 déeplorable-condition.  It  is  also  a  fact  that  the  letter  which  was  addressed  to  all  the  States
 Now  if  the  Chief  Minister  of  that  State on  this  subject,  was  also  sen:  to  Bihar  State.

 denies  it,  what  can  [  do  ?

 Shri  Bibhu'i  Mishra  :  Is  it  not  a  fact  that  tbe  prices.of  sugarcane  have  not  increased

 in  proportion  to  the  increase  in  the  prices  of  foodgrains  ?  Is  it  also  a  fact  that  it  led  to  the

 decrease  ih  the  sugarcane  acreage  and  that  the  sum  of  excise  duty  collected  by  the  Central

 Government  and  the  cane  cess  collected  by  the  State  Governm:it,  is  not  spent  for  having
 increase  in  the  sugarcane  production

 श्री
 अन्ना सा  हब  शिन्दे  :  गत  दो  वर्षों  में  गल्ले  का  मृत्य  बढ़ा  है

 और
 इससे

 गल्ले  का

 मूल्य  भी  प्रभावित  gor  है  ।  इस  पहलू  पर  भी  सरकार  का  ध्यान  गया  हैं  ।  इसीलिये  मन्त्री

 आंदि  संभी  बातों  पर  सरकार
 महीने  ने  बताया  कि  गन्ने  मूल्य  कितना  बढ़ाया

 जितना  उपकर  गन्ने  के  विकास
 विचार  करें  रही  हैं  ।  हम  यही  अपेक्षा  करते  हैं  कि

 के  लिये  वसूल  किया  जाये  ag  सब  गन्ने  के  विकास  पर  ही  खर्च  किया  जाये  ।

 श्री  नाथ पाई  :  सरकार  विदेशी  मुद्रा  के  ast  नके  लिये  चीनी  की  निर्यात
 करती  है द

 चीनी के  घटते  हुएं  उत्पादन
 इस  सौदे  में  सरकार  को  अब  तक  कितना  घाटा  उठाना  पढ़ा  है  ?

 को  देखते  हुए  FAT  सरकार  चीनी  का  निर्यात  जारी  रखेगी  ।
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 थ्री
 श्रस्नासाहिव  शिन्दे  :  मैं  पहले  भी  बता  चुका  हू ँहू ँकि  हम भविष्य  में  चीनी  का

 निर्यात  नही  करना  चाहते  ।  गत  वर्ष  जो  निर्यात  किया  गया  zr  पहले  समझौते  की  शर्तों  के

 fart  किया  गया  था  ।  भविष्य  में  चीनी  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  जायेग  परन्तु

 हमारा  विवार  यह  है  कि  पहले  देश  को
 आवश्य

 कता  को  पूरा  किप  जाये  ate  फिर  देखा  जाये

 कि  का  fata  किया  जा  सकता है है  या  नहीं

 श्री  नां थपाई  निर्यात  के  फलस्वरूप  सरकार  को  कितनी  हानि  हुई  हैं  ।

 श्री  श्रत्नासाहिब  शिन्दे  :  इसके  लिये  सुचना  अलग  से  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्रेय  महोदय  मरा  भी  ऐसा  ही  विचार

 Shri  Sheo  Narain  Being  the  sugarcane  producer  would  like  to  point  out  that
 the  sugar  is  fetching  the  rate  of  Rs.  4/-  to  6/-  per  Kilogram  in  blackmarket  and  the  produ
 cers  are  paid  at  the  rate  of  Rs.  1.75  per  maund,  while  3.75  Kilograms  of  sugar  are  extr-
 acted  out  of  one  maund  of  sugarcane  that  the  Government  have  fatled  to  give  reasonable
 price  of  sugarcane  to  the  producers  In  vew  of  it  [suggest  that  the  Government  should
 Jeave  the  matter  on  the  producers  and  mill-owners  and  they  will  mutuilly  come  to  our
 agreement  May  I  know  the  views  of  the  Goverament  about  it  ?

 x
 श्री

 श्रन्नासाहिब  fated
 चीनी  एक  नियंत्रित  वस्त ुहै

 ।  इसलिये  चीनी  और  गन्ने  कें

 दाम  भी  अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अधीन  नियंत्रित  अधिकतर  चीनी  राशन  या

 काड  व्यवस्था  के  आधार  पर  वितरित  की  जाती  है  ।  फिर  भी  थोड़ी  बहुत  चीनी  चोरबाजारी  से

 बिकती है  ।

 ait  देवकी  नन्दन  पाटो  दिया  चोरी  कारखानों  को  जो  गन्ना  जनता  हैਂ  उसके  दाम

 त्रित  और  जो  T-Te  खांडसारी  तथा  गुड़  बनाने  वाले  कारखानों  को  जाता  है  उसके  दाम

 नित  नहीं  होते  ।  दूसरे  चीनी  कारखानों  में  गन्ने  से  90  प्रतिशत  चीनी  निकाली  जाती  है  जबकिਂ

 खांडसारी  में  यह  मात्रा  केवल  60  प्रतिशत  रह  जाती  है  ।  इस  प्रकार  चीनी  खांडसारी  और

 गुड़  का  कुल  उत्पादन  कम  होता  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि  खांडसारी  उद्योग  को  अधिक  गलना

 जाने  से  उपलब्ध  गत्ते  की  मात्रा  की  तुलना  में  नीति  का  उत्पादन  घट  गया  है  ।  ais

 सौरी
 तथा  गुंड  तीनों  ही  क्षेत्रों  को

 नियति

 करने  या  तीनों  को  ही  faa  से  मुक्त  करने  में

 सरकार  सामने  नया  बाघा  आती है

 श्री  श्र नासा हिब  शिन्दे  यह  सत्र  है  कि  गुड़  तथा  चीनी  के  मुल्यों  में

 खुला  होते  के  कारण  गन्ना  अधिक  मात्रा  में  गुड़  और  खांडसारी  उद्योग  को  दिया  जा  रहा  है

 और  इसको  चीनी  मिलों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  परन्तु  साथ  ही  यह  बात  माननीय  सदस्य

 को  at  स्वीकार  करनी  पड़ेगी  कि  खांडसारी  और  गुड़  का  उद्योग  पुरे  देश  में  इस  प्रकार  से  फैला

 gat  है  कि  इस  पर
 नियंत्रण

 करना  बहुत  ही  कठिन  है  |

 श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया :  गड़  आदि  बनाने  में  गन्ने  से  कम  ba |  शर्करा

 हैं:जबंकि  चीनी  बनाने  में  शर्करा  अधिक  उपलब्ध  होता है  ।  क्या  झ्  दृष्टि  से  भी

 at  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा
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 श्री  भ्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  यह  बात  सच  है  कि  इस  वर्ष  गन्ने  के  अ  ठीक  मात्रा  में  ate

 सारी  उद्योग  को  जाने  के  कारण  चीनी  का  उत्पादन  कम  हुआ  है
 ?

 Shri  Sitaram  Kesri :  May  I  know  whether  there  is  any  proposal  under  considerat-
 ion  to  shift  those  factories  of  Bihat  which  are  go  ing  to  be  closed,  to  Mysore  or  Andbra
 Pradesh  so  that  they  may  go  or  ruoning  ?

 at  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  हमारे  या  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन

 है  |

 1 |  स०  Alo  बनर्जी  कया  यह  सच  हैं  कि  कड़ी  निगराती  रखने  के  बावजूद  चीनी  चार

 तथा  साढ़े  चार  रुपये  प्रति  किलोग्राम  बिक  रही  है  ।  सरकार  ने  ऐसे  कौन  से  ऐसे  उपाय  किये  हैं

 या  राज्य  सरकारों  को  ऐसी  क्या  हिदायतें  दी  हैं  जिससे  चीनी  का  मुल्य  2  रुपये  प्रति  किलो

 ग्राम तक  ही  रहे  ?

 श्री  जगजीवन  राम  :
 चीनी  कारखानों  से  चीनी  सीधे  राज्यों  को  दे  दी  जाती  है  और

 राज्यों  से  वितरण  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।  राज्य  सरकारें  ऐसी

 व्यवस्था  कर  सकती  है  जिससे  चीनी  उचित  मूल्यों  पर  मिले  |  यह  हो  सकता  है  कि  लोगों  को
 चीनी  का  कोटा  अपेक्षाकृत  कम  मिले  |

 थी  स०  Alo  बनर्जी  :  दिल्‍ली  में  क्या  हो  रहा  है
 ?

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  In  Delhi  Centra!  Government  is  ignoring  Delhi  Admi-
 nistration  and  supplying  sugar  to  persons  directly

 at  जगजीवन  राम  में  राशनिंग  व्यवस्था  है  और  सब  लोगों  को  चीनी  मिल

 रही  है  ।

 ot  विश्वनाथ  राय :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अब  गन्ना  कम  क्षेत्र  में  बोया

 जा  रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  अगली  फसल  में  चीनी  का  उत्पादन  सी  कम  सरक।र

 ने  देश  में  चीनी  की  मांग  को  पुरा  करने  के  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  गन्ने  का  उत्पादन  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  पायों

 पर  जिससे  कारखानों
 को

 गन्ना  उपलब्ध  होता  रहे  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 थो  कृष्ण  मुर्ति :  चीनी  पर  से  नियंत्रण  हटाने  या  गन्ने  का  अत्यधिक  मूल्य  बढ़ाने  से

 समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  क्योंकि  इससे  उपभोक्ताओं  को  भार  बढ़ेगा  ।  यह  समस्या  हल

 हो  सकती  है  यदि  नये  खांडसारी  मिलों  को  लाइसेंस  न  दिये  जायें  और  खांडसारी  के  मिलों  का

 गन्ना  भेजने  पर  रोक  लगा  दी  जाये  ।  क्या  सरकार  का  इस  प्रकार  की  कोई  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 थी  श्रस्तासाहिब  {st = :  ह  समस्या  इतनी  सुगम  नहीं  है  जितनी  fe  सदस्य  महोदय

 समान  बैठे  हैं  ।  सरकार  की  समान्य  नी  न  यह है  कि  नीति  मिलों  के  ATaqra  के  क्षत्र

 जहां  से  बिलों  को  गर्त  दिया  जाता  खांडसारी  को  अनुमति  न  दी  जाये  |
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 श्री  गार्डिलिंगन गौड़  :  चीनी  के  rata की  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार उन  क्षेत्रों

 लिये में  जहां  चीनी  मिल  नहीं  खांडसारी  मिल  लगाने  हरकारों  समितियों  कों  प्रोत्साहित

 करेगी  ?

 att  भझन्नाताहिब  शिन्दे  राज्य  सरकारें  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  कीं  प्रोत्साहन  दे

 सकती हैं  ।

 Shri  B,  D.  Deshmukh  May  I  know  whether  the  Government  intend  to  finance

 those  newly  licensed  sugar  factories  which  are  not  being  financed  by  the  Finance

 Commission  ?

 श्रन्नासाहिब  चिन्वे  qa  यह  मालूम  है  कि  विद्यमान  लाइसेंस  शुदा  कुछ  चीनी  मिलों

 के  सामने  अपनी  अपनी  दीर्घावधि  योजनाएं  पुरी  करने  में  कठिनाई  आ  रही  है  ।  सरकार  इस

 समस्या  पर  भी  सहानुभ्रूतिपुवंक  विचार  करेगी  |

 खाद्यान्नों  उत्पादन

 +

 #1355.  श्र  रा०

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1950-51  की  तुलना  में  जब
 कि

 देश  में  खाद्यान्न  की  कमी  नहीं  इस

 समय  खाद्यान्न  की  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धि  अधिक  है

 यदि  तो  इस  समय  खाद्यान्न  की  अत्यन्त  कमी  होने  के  क्या कारण  हैं

 पिछले  10  वर्षों में  भण्डारों  में  तथा  garg में  कितनी  मात्रा  में  नष्ट

 हुए  तथा  विश्व  के  प्रमुख  देशों  की  तुलना  में  यह  क्षति  कितनी
 और

 भविष्य  में  इस  क्षति  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  श्रत्नाता हिंद

 :  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  अब  1950-51  की  अपेक्षा  अधिक  है  ।  परन्तु  गह

 कहना  गलत है  कि  1950-51  में  अनाज  का  अभाव  नहीं  था  ।  वर्ष  1951  में  भारत  ने

 40.7  लाख  टन  अन्न  का  आयात  किया  ।

 प्रति  safes  उपलब्धता
 में

 परिवर्तन  मात्र
 से

 ही  अनाज  के  अमां वं
 को

 पता  नहीं

 चलता  afer  इसकी  पता  प्रति  व्यक्ति  आय  में  अव्यवस्था  पर  मुद्रा-स्फीति  के  दबाव

 तथा  उत्पादन  में  यकायक  कमी  जेसे  अन्य  पहलुओं  से  भी  चलता  है  ।

 चु  कि  देना  सें  अनाज॑  का  श्रेघिकांश  मंडोर  गैर-सरकारी  लोगों  के  हाथ  में  रहता

 इसलिये  भंडारण  तथा  यातायात  के  दीवान  कितना  अन्न  बर्बाद  यह  ठीक-ठीक  बताना

 सम्भव  नहीं है  ।
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 wat तक  सरकारी  खाद्यान्नों  का  सम्बन्ध  उसमें  होने  बालो  बर्बादी  को  रोकने

 के  लिये  अनेक  उपाय  किये  जाते  जसे  अन्न-कीड़ों  को  नियमित  रूप  से  नष्ट  पक्षियों

 से  अन्न  की  रक्षा  के  उपाय  वर्षा  से  पुर्व  निरीक्षण  करना  जहाजों  में
 रक्षक

 की  माल  चढ़ाते  उतारते  समय  रक्षात्मक  उपाय  उपयोग  में  मागं-रक्षा  के

 ata  आदि  करना  ।  उत्पादकों  और  व्यापारियों  को  अनाज  के  बैठाती  रूप  से  भंडारण  की

 अधिकाधिक  दी  जा  रही  हैं  ।

 थ्री  रा०  :  गत  दश  वर्षों  में  एक  ऐसी  धारणा  बन  गई  है  कि  सरकार  देश  में

 अनन  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  अपेक्षा  अन्न  बाहर  से  मंगाने  में  अधिक  रूचि  लेती  है  जिस  कारण

 से  राज  हम  feet  में  पड़  गये  हैं  ।  क्या  सरकार  अगले  दो  वर्षों  में  सिचाई  व्यवस्था  और  उत्तम

 बीजों  की  सप्लाई  में  करने  के  कोई  कारगर  उपाय  जिन  बातों  के  आधार  पर  ही

 देश  का  उत्पादन  दुगना  हो  सकता  है  ?

 श्री  श्रस्तासाहिब  शिन्दे  ;  इस  बात  का  उत्तर  हमारे  खाद्य  कृषि  मंत्री  अनुदानों  पर

 बहस  के  उत्तर  के  दौरान  दे  चुके  हैं
 ।  साथ

 ही  मैं  माननीय  सदस्य को  यह  बताना  चाहता  हूं

 पिछने  at  वर्षों  भारत  के  इत्तिहास  बहुत की  कठिन  गुजरे  जिसमें  सरकार  के  पास  अनाज  के

 आयात  के  सिवाय  और  कोई  चारा  नहीं  था  ।  परन्तु  इन्हीं  दो  वर्षों  में  कृषि  विकास  कार्यक्रम

 पर  जितना  बल  दिया  गया  वह  भी  सराहनीय  है  ।  उदाहरणार्थ  इस  समय  में  उत्तम  बीजों

 को  लोकप्रिय  बनाया  गया  ।  इन  विकास  प्रयासों  का  परिणाम  भी  हमें  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 श्री  रा०  बहुधा  :  दूषित  भंडारण  व्यवस्था  ही  अधिकांश  अनन  बर्बादी  का  कारण  है  ।

 क्या  सरकार  इस  प्रक।र  के  उपाय  करेगी  जिससे  अधिकतर  गैर-सरकारी  लोग  भी  भंडारण  की

 बटालिक  पद्धति  को  अपनायें  ?  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मतलब  की  इस  सलाह  पर  भी  गौर  करिया

 जा  सकता  है  कि  छिपे  हुए  धन  को  निकाल  कर  उसका  ऐसो  सुविधाओं  के  जुटाने  में  उपयोग

 किया  जा  सकता  है  ।

 ए  |

 खाद्य  तथा
 कृषि

 मंत्री  जगजीवन  माननीय  सदस्य  उन्हें  इसके  लिये  प्रेरित

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  भंडारण  क्षमता  समस्या  का  प्रधान  अग  इस  बात  से  मैं

 पूरमनेतः  सहमत  हूँ  ।  अब्र  सहकारी  जेत  में  हमारे  पास  40  लाख  टन  की  भंडारण  क्षमता

 arene  निगम  तथा  गोदाम  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अधीन  है  ।  फिर  भी  इसमें  विस्तार  की

 दिखता  है  ।

 oft  नन्दन  पाटो दिया  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  भारत  की  आर्थिक

 कारी  1966  नामक  मेरे  पास  एक  पुस्तिका  है  उसमें  लिखा  है  कि  1950  में  500  लाख  टन

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  415  ग्रास  थी  ।  परन्तु  इस  वर्ष  760  लाख  टन

 के  वत्सादन  के  आधार  पर  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  450  ग्राम  इस  प्रकार  यह

 समय  में  नहीं
 आता

 है
 कि  उत्पादन  अधिक  होते  हुए

 और  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  अधिक  होते
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 हुए  मी  यह  कहा  जा  रहा  क्  कि  अन्ना भाव  के  कारण  100  लाख  टन  अनन  मंगाने  की

 इसका  पड़ेगी  |  क्या  ये  आंकड़े  अविश्वसनीय  और  गलत  यदि  तो  मंत्री  महोदय  द्वारा

 बताये  गये  तथा  इन  आंकड़ों  में  इतना  बड़ा  भ्रातृ  क्यों  है
 ?

 शी  श्रन्तासाहिब  शिन्दे  :  मेरे  पास  जो  अधिकृत  आंकड़े  हैं  उनके  अनुसार  1950-51

 में  जनसंख्या  3600  लाख  थी  जबकि  उत्पादन  540.9  लाख  टन  हुआ  और  प्रति  व्यक्ति

 अनन  की  उपलब्धता  13.9  औंस  थी  ।  1963-64  में  यह  15.8  ate  और  1964-65 में

 यह  16.8  औंस  थी  ।  परन्तु  उत्पादन  में  गिरावट  की  वजह  से  उपलब्धता  भी  कम
 हो

 गई  है

 और  कर्ब  यह  14.4  औंस  है  |

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  क्या  आप  आंकड़ों  की  तुलना  करके  तथ्य  बतायेंगे  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Is  it  a  fact  that  a  quantity  of  18  thousand  maunds  of

 wheat  was  destroyed  at  Paina  Junction  ?  If  may  I  know  whether  the  action  against  the

 person  responsible  for  this  damage  has  been  taken  ?

 श्री  अन्ता साहिब  शिन्दे  :  इसके  बारे  में  हम  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  सूत्रों  से  जानकारी

 प्राप्त  करेंगे ।

 Shri  Tuls'das  Jadhay  The  rates  of  foodgrains  vary  from  state  to  sta  In  states

 where  the  rates  are  lower  the  producers  do  not  get  the  incentive  to  produce  more.  May
 I  know  the  measures  being  taken  to  provide  full  cost  of  production  to  the  producers  so

 that  they  may  grow  more  ?

 श्री  श्रस्नासाहिब  शिन्द े:  जहां  तक  वसूली  दामों  का  सम्बन्ध  वे  विभिन्‍न  राज्यों  के

 परामशं  से  स्थिर  किये  जाते  हैं  ।  वहुतापत  वाले  तथा  कमी  वाले  राज्यों  में
 भावों

 में  अन्तर

 होना  स्वाभाविक  है  ।

 श्री  स०  कुण्ड  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  के  बारे  में  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय
 ने  देश

 में  अन्न  के  उत्पादन  और  आयातित  अनन  को  मिला  दिया है  ।  क्या  वह  बतायेंगे  कि  देश  के

 अपने  उत्पादन  के  आधार  पर  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  कितनी  बढ़ी  है
 ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  सामान्यतः  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धता  का  हिसाब  अन्त  की  उस

 मात्रा  के  आधार  पर  लगाया  जाता  है  जो  शुद्ध  उत्पादन भर  शुद्ध  भायात के जोड़ में के  जोड़  में  से

 कारी  भडारों  में  हुए  परिवहन  को  घटाकर  शेष  बचती  है  ।  शुद्ध  उत्पादन  कुल  उत्पादन  का  15

 प्रतिश्त  लिया  जाता  है  तथा  127  प्रतिशत  बीजों  तथा  123  प्रतिशत  बर्बादी  के  लिये  छोड़

 दिया  जाता  है  ।  इस  अधार  पर  मैंने  आंकड़े  दिये  हैं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मोकान्तम्मा :  कया  यह  सच  है  कि  भूमि  सुधारों  पर
 अमल  न  किये  जाने

 के

 कारण  उतनी  अधिक  भूमि  पर  खेती  नहीं  की  जा  सकी  है  जितनी  पर  होनी  चाहिये  थी  ?  यदि

 तो  क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  को  यह  निदेश  देगी  fe  भूमि  Ware  a}
 Sars!  नगा  क्रियान्वित  करने

 में  शीघ्रता  की  जाये  ?
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 श्री  श्रच्नासाहिब  fare?  :  इस  बारे में  हमारे  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  विवाद  का  उत्तर

 देते  हुए  पहले  ही  बता  चुके  हैं  ।  तथा  मैं  माननीय  सदस्य  से  इस  बात  पर  सहमत  हूँ  ।

 शी  हेम  बुरा  :  इस  समय  देश  में  अन्न  की  कुल  कितनी  कमी  है  ?  व्या यह  सच  है

 कि  अमरीका  भारत  की  अन्न  सम्बन्धी  आवश्यकता  को  50  प्रतिशत  तक  पुरा  करने  को  तैयार

 है  बशर्ते कि  भारत  अन्य  देशों  से  भी  उनकी  ही  सहायता  प्राप्त  करें  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब शिन्दे  :  कुछ  समय  पुर्व  पेरिस  में
 उन

 देशों  की  एक  बैठक  हुई  थी  जो

 भारत की  सहायता  करने  को  इच्छुक हैं  ।  इसमें  भारत
 के

 प्रतिनिधियों  ने  भी  माग  लिया  था  |

 उसमें  अमरीका  ने  यह  सुभाव  था  कि  अमरीका  भारत  को  उतनी  ही  सहायता  देने  को

 इच्छुक  है  जितनी  कि  अन्य  देश  खाद्यान्न  और  उर्वरक  के  रूप  में  भारत  को  देंगे  |

 श्री  हंस  मैंने  यहं  मी  पूछा
 था  कि

 भारत  में  अन्न  की  कुल  कितनी  कमी  है  |

 थ्रो  भ्रस्नासा हिब  शिन्दे  :  उस  don  में  हमारे  प्रतिनिधि  भी  थे  ।

 थी  ato  एस०  रेड्डी  :  बर्मा  तथा  पाकिस्तान  जैसे  पड़ोसी  देशों  के  उत्पादन  की  तुलना
 मैं  हमारे  देश  का  उत्पादन  कितना  है  ।

 थ्री  श्रस्नासाहिब  शिन्दे  :  एशिया  में  कुछ  देशों  की  अपेक्षा  भारत  की  उत्पादक  अभिक

 है  और  कुछ  देशों  की  अपेक्षा  कम  है  ।  जहां  तक  बर्मा  और  पांक्स्तान्त  की  उत्पादकता  का

 सम्बन्ध  उसके  लिये  पृथक  से  सुचना  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  What  has  been  the  per  capita  availability.of  foodgrains  in
 different  States  during  the  last  five  years  ?  ill  the  Minister  bei  pleased:  to-lay  copy  of
 National  Food  Budget  on  the  Table  of  the  House  for  the  information  of  the  Members  ?

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे  :  अन्न  की  उपलब्धता  प्रत्येक  राज्य  में  ये  आंकड़े  इस

 समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।  जहां  तके  प्रश्न के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  सभा  की

 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  सुचना  दें  ।

 Shri  Madhu  Limaye:  हू  have  already  given  several  notices.  Iam  told  repeatedly
 that  the  information  is  being  collecied.  By  what-time  will  this  work  be

 completed
 ग

 श्री  भ्रन्ना्ताहिब  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  निश्चित  प्रक्रिया  के  अस्तगत  कुचल  दे

 सकेते  हैं  ।

 श्री  बलराज  क्या  मंत्री  महोदय  विभिन्न  राज्यों  में  गेहूं  और  गुनते  की

 उत्पादकता  का  तुलनात्मक  अध्ययन  संभा  पटल  पर  रखेंगे  ate  साथ  हीं  यहं  भीं  बतायेंगे  कि

 इस  अन्तर का  कारण  क्या  हैं  जबकि भूमि  की  किस्म
 एक  हीं

 हैं
 और  कृषकों  अरन्य  सुविधाएਂ

 भी  समान  ही  उपलब्ध  होती हैं
 ।

 eft  भ्रत्नासा शिव  शिन्दे  माननीय  सदस्य
 किसी  एक  विशेष  बात  के  at  में  La

 तो  मैं  बताने  को  तैयार  हूँ  ।

 6467



 Oral  Answers  July  25,  1967

 श्री  शिवाजीराव  वाण  देशमुख
 :

 मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  में  अनाज

 का  उत्पादन  सर्वाघिक  था  तथा  उसी  ag  खाद्यानों  का  आयात  भी  सर्वाधिक  किया  गया  था  ।

 थे  दोनों  बातें  एक  साथ  सम्मव  केसे  हो  सकती  हैं  ।

 थी  झन्ना साहिब
 गत

 वर्ष  सबसे  अधिक  अन्न  आयात  किया  गया
 था  |

 श्री  वासुदेवन नायर  :  क्यो  सरकार यह  अनुभव  करती  है  कि  अनन  संकट  का  कारण

 दूषित  वितरित  व्यवस्था  और  गैर-सरकारी  व्यापार में  व्याप्त  कदाचार है  ।  सरकार  इस

 सम्बन्ध में  कड़ी  कार्यवाही  करेगी  जिससे  लोगों  को  उतना  अनन  तो  बराबर  मिलता  रहे  जो

 देश  में  अन्न  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  है
 ?

 थ्रो  ध्न् ना साहिब शिन्दे  :  मैं  मानता हूं  कि  वितरण  व्यवस्था  दोषपूर्ण है  और  इसमें

 बहुत
 अधिक  सुघार  करना  होगा ।  इसे  सरकारी  क्षेत्र के  अधीन  लाने

 के
 लिये  प्रयास  किया

 जा

 रहा है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :.  अल्प  सुचना  प्रदान-श्री  योगेन्द्र का  ।  माननीय  सदस्य  अनुपस्थित हैं  ।

 ——  लिन का

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राज्यों  हारा  सुभिक्ष  की  घोषणा

 1356.  थी  नन्दन  पाटो दिया  :

 थ्री  चे
 चु०  देसाई

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 s

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  कुछ  राज्य

 सरकारों  ने  अपने  राज्य  के  कुछ  क्षेत्रों  को  दुविधाग्रस्त  घोषित  कर  दिया

 यदि
 तो

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  निदेश
 दिये

 ऐसी  धोरों का  कया  प्रभाव  हुआ है  और  इस  सम्बन्ध में  क्या  उपाय  किए
 ग

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  aerated

 घोषित  फिया  ह
 ati  परन्तु  अभी  तक  केवल  बिहार  ने  ही  कुछ  क्षेत्रों  को  दुविधाग्रस्त

 किसी  क्षेत्र  को  दुविधाग्रस्त घोषित  करने  का  मामला  पुर्णतः  राज्य का  मामला

 है
 बी  elaine

 नहीं है  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों को  इस  सम्बन्ध में  कोई
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 बिहार  सरकार  द्वारा  राज्य  के  कुल  क्षेत्रों  को  दुरुस्त  घोषित किये  जाने  के

 बाद  राहत  कायें  तेजी  से  किये गये  हैं  ।  जो  राहत काय  किये  गये  हैं  उनका  विस्तृत  ब्यौरा
 '

 खाद्य  तथा  अभाव  की  स्थिति  का  में  दिया  गया  जो  10  जुलाई  1967  को

 सभा  गदल  पर  रखा  गया  था  1

 श्रधघिकारों के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय का  निरव

 1357.  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 at  नि०  उठ  भास्कर

 क्या  fafa  मंत्री 6  1967  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  1546  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मूलभूत  अधिकारों  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निरस्त पर

 इस  बीच  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  fata  किया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारुण्य  हैं  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ato  रा०  :  at  at

 सरकार  मे  संविधान  को  संशोधित  करने  कीं  ऐसी  प्रस्थापना को  सिद्धान्त  रूप  में

 स्वीकार  कर  लिया  है  जिससे  कि  यह  स्पष्ट  हो  जाए  कि  संसद  को  ya  अधिकारों  से  सम्बन्धित

 भाग  3  सहित  संविधान  के  किसी  भी  माग  को  संशोधित  करने  की  शक्ति  है  ।

 (7)  प्रशन  ही  नहीं  उठता

 जहाज  frate  उद्योग

 थी  कामेश्वर  fag  :

 थी  श्रीधरन :

 श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तथा  वर्तमान  स्टेज  संकट  के  कारण  माल  भाड़े  में  हुई  वृद्धि तथा  विदेशी

 मुद्रा  के  भारी  व्यय  को  देखते  हुए  जहाज  निर्माण उद्योग  के  लिये
 अधिक  धन  की  व्यवस्था  करने

 के  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई

 aa  के  नियतन  में  कितनी  वृद्धि  की  गई
 और

 देश  में  निमित  जहाजों
 के  प्रति  ad  कितने  टन  अधिक  माल  ले  जाने  को  क्षमता

 बढ़ाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  (Sto  ato  के  ०  कार  राव  |  से  (7)

 विशाखापत्तनम  स्थित  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  विस्तार  हेतु  चौथी  योजना  के  प्रारूप  में
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 15.86  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जिसका  लक्ष्य  30,000  डी०  डबल्यू०  टी/ 40,000

 डी०  डबल्यू ०  टी  के  स्थान  पर  50,000  डी०  डबल्यू ०  टी  वार्षिक  उत्पादन  था  ।

 चोथी  योजना  के  प्रारूप  में  कोचीन  में  दूसरा  जहाज  निर्माण  कारखाना  की  स्थापना  के

 लिये  15  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  परियोजना के  सम्बन्ध  में  आगे की  जाने

 बाली  कार्यवाही  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है

 इडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  घाटा

 #1359.
 श्री  बाबूराव  क्या  dea  तथा  सैनिक उड्डयन  मंत्री

 2 यह ष्  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  सर्वोच्च  स्तर  पर  अधिक  धोखा-घड़ी  तथा  सुप्रबन्ध  के

 कारण  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  का  घाटा  निरन्तर  बढ़ता  जा  रहा

 क्या  कम  व्यय  से  अधिक  का यं दक्षता  लाने  की  हष्टि  से  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन के  दिन  प्रतिदिन  के  काम  काज  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार की  विचार  संसद

 सदस्यों  को  एक  उच्च  शाक्ति  प्राप्त  समिति  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 नहीं  । पर्यटन  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  कणों  fag)  :

 और  (71)  प्रदान  नहीं  उठते  ।

 एयर  इन्डिया  के  विमान  चालक

 #1360.  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 मोल  प्रसाद  :

 ait  वीरेन्द्र का  :  श्री  राम  सेवक  :

 थ्रो  मधु  लिमय े:
 श्री  स०  मो०  बंजी  :

 थ्रो  भ्रद्धाकर  सुधार :

 पर्यटन  तथा  mates  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  एयर  इण्डिया  के  विमान  चालकों  के  बारे  में  श्री  सलीम
 मर्चेण्ट

 का  5

 1967  का  मध्यस्थ  निर्णय  लागू  कर
 दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  1967 से  कितना  अतिरिक्त  विधिक  व्यय  होगा  ;

 क्या  विमान
 चालकों तथा

 प्रबंधकों  के
 बीच  कोई

 विवाद  अब
 भी

 होष  झीर

 तो  क्या  इन  विवादों  हल  करने के  लिये  कोई  नयी  सामुहिक

 भोरा  वार्ता  की  जायेगी  ?

 पर्यटन  तथा  श्रसंनिक  उड्डयन  मंत्री
 :.  यह  फैसला  इसके

 दिल  होने
 दिन  बाद  ary  हो  ।
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 लगभग  3  लाख  रुपये  वार्षिक  अतिरिक्त  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।

 इस  समय  कोई  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता |

 वाली  भ्रौर  दमदम  के  बीच  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन

 द्वारा  केवल  विमान  सेवा

 1362.  ait  रवि  राय

 श्री  राम  सेवक  यादव
 :

 थी  जाजें  फरनेन्डीज  :

 क्या  पर्यटन  तथा  झ्र सेनिक  उड्डयन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  4  1967  को
 पालम  हवाई  ass  और  दमदम

 हवाई  अड्डे  के  बीच  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  नियमित  केवल  विमान  सेवा  में

 गड़बड़  हो  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  विमान  में  यात्रा  करने  के  लिये  कितने  भारतीय  तथा  बिदेशी  लोगों  ने  टिकट

 लिये

 ह
 (a)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  किसी  संसद  सदस्य  से  कोई  शिकायत  मिली

 (=)  यदि  तो  यह  शिकायत  किस  बारे  मैं  थी  तथा  इस  सम्बन्ध में  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  तथा  wifes  उड्डयन  मंत्री  :  और  4

 1967 को  दिल्‍ली  से  कलकत्ता की  कारवेल  उड़ान  आई  तकनीकी  कठिनाइयों
 के

 कारण  रहूं  करनी  पड़ी
 ।  36  भारतीय  और  8  विदेशी  थे  ॥

 से  (=)  इस  विषय पर  एक  सदस्य  द्वारा  लोक  सभा
 सचिवालय  को  भेजी  गयी

 ध्या ना क्षण  सूचना  की  एक  प्रतिलिपि  इस  मंत्रालय  में  प्रात  हुई  थी  ।  मामले  की  जांच  की

 गयी  है  भर  यात्री  को  असुविधा  न  होने  देने  के  लिए  हर  एहतियात  बरती  जायेगी  ।

 उनकों  को  खपत

 #1363,  श्री स०  ला०  सोंधी  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  .

 पिछले  दो  वर्षों  में  देश  में  उत्पांदित  तथा  दोनों  प्रकार  के  उर्वरकों  की

 कुल  कितनी खपत  हुई
 और

 को  आयात  किया  गया
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 (att  saver a सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 :  और  (@)  एक  विवरण सभा  पटल  पर
 रख

 दिया  गया  है  ।

 सें  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  1175/67]

 Sugar  Mills  in  Maharashtra

 *  1364,  Shri  Kashwah  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Shri  P,  N.  Solanki  :
 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Shri  D.  S.  Patil:

 Dr.  Surya  Prakash  Puri  :  Shri  George  Fernandes  :

 Shri  Raghuvie  Singh  Shastri  :  Shri  J.  Patel  ;
 Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Sari  Madhu  Limaye  :

 Shri  Atam  Das:  Shri  A.  Sreedharaa  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Axriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  sugar  mills  in  Mabarashtra  have
 stopped  selling

 Sugar  to  Government  with  effect  from  the  Ist  July,  1967;

 (4)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  State  in  tie  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasah-b  Shinde)  (2)  to  (c)  According  to  the  information  received

 from  the  Maharasbtra  Government  the  Maharashtra  Cooperative  Factories  stopped
 deliveries  of  sugar  on  the  2nd  July,  1967  i,e.,  soon  after  the  revision  of  ex-factory

 prices  for  North  Indian  factories  on  the  2  th  June,  1967,  They  desired  immediate

 iocrease  in  their  ex-factory  price  also,  before  they  could  deliver  the  sugar,  The  ex-

 factory  prica  of  Maharashtra  sugar  factories  could  not  be  revised  by  then  a9  final

 working  results  of  these  factories  had  not  been  received  in  time.  The  ex-factory  price

 for  Maharashtra  was  revised  onthe  14th  July,  1967  and  the  Cooperative  factories

 decided  toresume  deliveries.

 Procurement  of  Foodgrains

 *1365.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  ॥  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :

 Shri  Atam  Das:  Dr.  Surya  Prakasb  Puri:
 Qh >  | Shri  Kushwah  *  Shri  .Phee  #  Kumar  Shastri:

 Sbri  Prakasb  Vir  Shastri  :

 Will  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  rates  at  whi:h  the  Central  and  State  Governments  procured  the  food-

 grains  recently;

 (b)  the  rates  at  which  Government  propose  to  distribute  it  |...

 (c)  the  quaatity  of  the  foodgrains  which  has  been  procured  so  far  aod  the

 quant ty  proposed  to  be  procured  further;  and

 (d)  when  the  distribution  of  procured  foodgraias  would  commence  200  the

 period  for  which  it  would  continue  to  be  supplied  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultore,  Community  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  The  rates  at  which  Central  and  State
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 Governments  procure  foodgrains  are  the  same.  A  statement  showing  the  different

 Prices  for  different  foodgrains  is  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 (b)  Astatement  showing  the  prices  at  which  the  foodgrains  are  issued  from
 Central  pool  is  laid  on  the  table  of  the  Sabha.  (Placed  in  Library  See  No,

 LT-1776,67}

 (c)  Procurement  of  about  36  lakh  tonnes  of  foodgrains  has  so  far  been  reported
 during  the  current  season.  Furtber  procurement  will  depend  on  availability  of  foodgrains
 and  steps  taken  by  the  State  Governments  to  procure  the  same,

 {d)  Distribution  of  procured  foodgrains  is  a  continuous  process,

 स्टेज  नहर  के  बन्द  हो  जाने  के  बाद  खाद्यान्नों  का  आयात

 कू  ह  366,  धी  विधवस्भरत  :

 छी  संगलायुमाडोम  :

 थ्री  अधीन  :

 चला  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 स्टेज  नहर  के  बन्द  हो  जाने के  कारण  खाद्यान्नों  के  आयात  में  आने  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  बैं कल् पिक  कार्यवाही  की  गई

 क्या  स्टेज  नहर  के  बन्द  हो  जाने  के  बाद  सरकार ने  gat  देवों  से  अतिरिक्त

 खाद्यान्न  खरीदा  है  और  यदि  हां  तो  इस  प्रकार  खरीदे  गए  गेहूं  और  चावल  की  कितना  मादा

 किस  किस  देश  से  खरीदी  गई  और

 क्या  ये  अतिरिक्त  खाद्यान्न  भारतीय  बन्दरगाहों  में  पहँचने  शुरू  हो  गये  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ( ott  प्स्तासाहिव

 6  जून  1967  से  स्वेज़  नहर  बन्द  हो  जाने  का  तात्कालिक  प्रभाव  उन  जहाजों

 पर  पड़ा  जो  खाघान्न से  लदे  थे  और  उस  तारीख को  समुद्रीय  मार्ग  में  थे  तथा
 जो

 स्टेज

 नहर के  माध्यम  से  भारतीय  बन्दरगाहों  पर  पहुँचने  वाले  थे  ।  खाद्यान्न से  भरे इन  जहाजों के

 दूसरे  रास्ते  अर्थात  कुमारी  अन्तरीप  से  होकर  अपने  आने  में  जो  देरी  हुई  उसका  प्रभाव  जून  के

 अन्त  और  जुलाई  के  प्रारम्भ  में  भारत
 में

 अन्न  की  उपलब्धता  पर  पड़ा  |  समयाभाव  के  कारण

 इस  कमी  को  किसी  मी  अन्य  सूत्र  से  पूरा  नहीं  किया  जा
 सकता

 ।
 स्टेज  नहर के

 बन्द  हो  जाने

 के  कारण  अनाज  लोन के  लिये  टंकी  वाले  जहाज  न  मिल
 सके  और  इसी  वजह  से  जुलाई

 तथा  अगस्त  में  आयातित  अनाज  को  लाकर  अनलकी
 की

 कमी  पूरी  न  की  सकी  ।
 आधार  निया

 से  खाद्यान्न खरीदे  गये  थे  ।  आस्ट्रेलिया  से  अन्न से  लदे  जहाजों को  अन्य  रास्तों  लाने

 की  सम्भावनाओं  पर  भी  विचार  किया  गया  था  परन्तु  उसका  कोई  दोष  परिणाम  अभी  नहीं

 निकला है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 Written  Answers  Sravana  3,  1889  (Saka)

 चावल  को  कमो

 (#1367.
 श्री  ईश्वर  रेड्डी

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  चावल  की  कितनी  कभी  और

 | ि  बारे  में  az चावल  के  उप्पादन  के  मामले  में  देश  को  आत्म  frat  बनाने

 कार  में  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रा नय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिव

 :  भारत  में  खाद्यान्न  की  खपत  के  बारे  में  वैज्ञानिक  तथा  सव  व्यापक  आधार

 पर  कोई  सर्वेक्षण  नहीं
 किया

 गया  है  इसलिये  यह  बताना
 कठिन  है  कि  भारत  में  कुन

 कितने  अन्न  की  खपत  होती  है  या  वहां  कितने  अन्न  की  कनी  विभिनन  प्रकार  के  अपनों

 की  मांगें  परस्पर  सम्बद्ध  होती हैं  ।  इसलिये  प्रत्येक  प्रकार  के  अनन  की  Hal  का  अलग  से

 अनुमान  लगाना  और  भी  अधिक  कठिन  हो  जाता  है  ।

 1966-67  प्रारम्भ  से  बहुत  बड़े  क्षेत्र  में  धात  की  अधिक  उपज  वाली  किस्म

 बोई  जा  रही  है  तथा  बहु-फसल  कार्यक्रम  के अधीन  उन  चेत्रों में  जहां  पहले  एक  या  दो

 फसलें  बोई  जाती  अब  दो  से  तीन  फसलें  तक  उगाया  ज.ती  हैं  ।  ये  कुछ  ठोस  कार्य  हैं

 जो  1970-71  तक  उत्पादन  के  मामले  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये  नई  कृषि

 विधि  के  अमित  किये  गये  हैं  ।

 afer  में  गन्ना  उद्योग  की  संमस्यथाग्रों  सम्बन्धी  समिति

 #1368.  श्री  सरण्डी  :  श्री  जगन्नाथ  राब  जोशो

 श्री  रघुवीर  सिह  शास्त्री  :  थ्रो  पाथ  सारथी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (=)  क्या  यहूदी  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  समिति ने  जिसे  दक्षिणा भ  रत  में  गरना

 उद्योग  की  समस्याओं  .  जांच  के  लिये  कहा  गया  भारत  में  एक  चीनी

 अनुसंधान  संस्था  स्थापित  करने  की  की

 इस  समिति  ने  और  क्या  सिफारिशें की  और

 सरकार  ने  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  ग्रन्नासा हित

 :  हां

 समिति  हारा  दी  गई  सिफारिशों  और  निष्कर्षों  के  सारांश  का  विवरण  समा

 पटल पर  रख  दिया  गया  है  |  [  पुस्तकालय  में  रखा  ami  देखिये  संख्या  एल०  alo

 1177/67]

 सरकार  प्रतिवेदन  का  अध्ययन  कर  रही  है  ।
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 लिखित  उत्तर 25  1967

 कमी  वबाल  राज्यों  को  खाद्यान्न  का  नियतन

 #1  3609,  श्री  गा०  ao  fray

 att  नीतिराज  सिह  चौधरी

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अत्यघिक  राज्यों  को  राज्यवार  जुलाई के  महिने  के  लिये  केन्द्र

 ने
 कितनी

 .  कितनी  मात्रा में  खाद्यान  का  नियतन  किया  और

 इन  राज्यों  में  कुल  कितनी  कमी  है  तथा  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  केन्द्र

 ने  कैयों
 उपाय  करने  का  सुभाव  दिया  हैं

 ?

 तरा
 यर

 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रर्नासा हित

 :  और  दुर्भिक्ष  से  प्रभावित  राज्यों  में  सर्वार्धिक  प्रभावित  राज्य  बिहार

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  हैं  ।  अनाज  की  खपत  का  विश्वसनीय  अनुमाने  न  होने  के  कारवां  यहं
 बताने  असम्भव  है  कि  किं  राज्य  में  अन्न  की  कितनी  कमी  फिर  a  केन्द्र  कें  पात

 उपलब्ध  अन्न  की  मात्रा  तथा  अभाव  वालें  राज्यों  की  आवश्यकता  कों  ध्यान  में  रखते
 हुए

 इन  दों  राज्यों  जितना  अधिक  सम्भव  उतना  अधिक  अन्त  देंने  का  प्रबन्ध  किया  जां

 रहा  है  ।
 जुलाई  के  लिये  बिहार  को  2.1  ste  टन  तथा  उत्तर  प्रदेश  को  91000  टन

 अनन  दिया गया  है  ?

 श्नान्द्रा  प्रदेश  की  सरकार  हारा  चावल  को  सप्लाई

 श्री  पाथ सारथी #1370  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे किं

 क्या यह  सच  है  कि
 आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  केन्द्रीय  भण्डार  को

 इंस
 ay

 6,00,000  मालिक  टन  चावल  देने  कें  लिये  सहमत  हो  गई  और

 आवश्यकता  से  श्रमिक  अनाज  पैदा  करने  वाले  किन  किन  अन्य  राज्यों  ने  केन्द्रीय

 भण्डार  में  चावल  देंने  का  बचन  दियां  हैं  der  उनकें  लिये  कितनी  निर्धारित  की

 गई  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्न् ना साहिब

 शिन्दे  अप्रेल  1967  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  इस  बात  के  लिये  सहमत  हो  गई  थी

 कि  वह  केन्द्र  को  6  लाख  टन  चावल  देगी  ।  श्री  उन्होंने  घटाकर  चावल  की  मात्रा  5  लाख

 टन  कर  दी

 उड़ीसा  नें  75000  टन  चावल  बिना  दत  देने  को  वायदा  किया  है  तथा  गेहूं  के

 बदले  में  वह  और  अधिक  चावल  भी  देने  को  तैयार  हैं  ।  पंजाब  ने  6  लाख  टन  खाद्यान्न  देने

 का  वायदा  किया  है  ।  किसी  अन्य  राज्य॑  कई  निश्चित  वायदा  नहीं  किया है  ।
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 Written  Answers  July  25,  1967

 तम्बाकू  का  उत्पादन

 थ
 #1371.  श्री  जी०  एस०  रेडडी  ध :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 किस  राज्य  में  सर्वाधिक  तम्बाकू  पदा  किया  ज  प्त TANCE  Nt
 ठे

 तम्बाकू  का  उत्पादन  और  उसका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कौन  कौन  सी

 संस्थाएं  काम  करती  ओर

 बाजार  में  माल  का  जो  स्टाक  जमा  हो  गया  a  उसको  निकालने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रस्नासाहिब

 :  आसान  प्रदेश  ।

 राज्य  कृषि  विभाग  मुख्यतः  तम्बाकू  उत्पादन  के  जिम्मेदार  हैं
 ।  तम्बाकू

 सम्बधी  विकास  तथा  विपणन  कार्यों  की  देखरेख  के  लिए  भारत  सरकार  ने  भारतीय

 तम्बाकू  विकास  परिषद  स्थापित  की  है  जिसमें  केन्द्र  राज्यों  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि

 शामिल  हैं  और  जिसका  मुख्य  कार्यालय  मद्रास  में  केन्द्रीय  कृषि  विभाग  के  अधीन

 क्षेत्रीय  तम्बाकू  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  में  तम्बाकू  विकास

 परिषद्‌  की  सहायता  है  ।  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  अधीन  तम्बाकू  निर्यात  वृद्धि  परिषद

 निर्यात  वृद्धि  सम्बन्धी  सभी  मामलों  की  देखरेख  करता  है  |

 आधार  प्रदेश  में  सनक्युड  तम्बाकू  के  बाजार  में  मन्द  आ  जाने  के  कारण

 वहां  लगभग  10  मिस्कीन  कि०  ato  इकट्ठा  हो  गया  ।  मालुम  हुआ  है  कि  जो  स्टाक  अब

 बिना  बिका  रह  गया  है  वह  5  मिलियन  fo  gro  से  अधिक  नहीं  है  ।  स्टाक  को  निपटाने

 के  लिए  निम्न  उपाय  किए  जा  रहे

 1  बिक्री  योग्य  मात्रा  तथा  किस्म  का  पता  लगाने  के  लिए  स्टाक  का

 सर्वेक्षण  |

 बिक्री  योग्य  मात्रा  को  खरीदने  के  लिए  बीड़ी  तथा  चुरूट  निर्माताओं

 को  तैयार  करना  ।  कलकत्ता  में  मजदूर  a  मिलने की  कठिनाई  के  कारण  कम्पनी

 ने  जो  लगभग  2  से  5  मिलियन  Pro  aro  प्रत्येक  वर्ष  खरीदती है  बिल्कुल  नहीं

 खरीदा  जिसके  कारण  काफी  परेशानी  उत्पन्न  हुई  अब  यह  मालुम  हुमा  है  कि

 यह  फर्म  बहुत  शीघ्र  ही  बाजार  में  शामिल  होगी  ।

 3,  सीरिया  और  सु०  ए०  आर०  को  निर्यात  करते  की  सम्भावना  पर  विचार  हो

 रहा  है
 ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्न  का
 समाहार

 #1372.  थी  ag  लिमये  :  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  जाज  फरनेन्डीज  : sit  स०  मो ०  बनों  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
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 ~ Wd. शाद  उत्तर
 3m  iq,

 1889

 कथा  यह  सच  है  कि  फालतू  खाद्यान्न  वाले  राज्य  भारतीय  ata  निगत  द्वारा

 उन  राज्यों  में  बड़े  पैमाने  पर खाद्यान्न  का  समाहार  करने  के  प्रयत्नों  का  विरोध  कर  रहे  हैं

 क्योंकि  निगम  द्वारा  दिए  गए  मूल्य  लाभप्रद  नहीं

 क्या  फालतू  खाद्यान्न  वाले  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कंटा  है  कि  उन्हें

 यक  निर्मित  वस्तुयें  उचित  मूल्य  पर  दिलायें  waar  उन  मूल्यों  पर  दिलायें  जो  समाहार

 मूल्यों  के  ही  अनुरूप  और

 ह यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सा  कि  |  स्थित  राज्य  सरकारों  की  इस  सम्बन्ध  में

 प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  ग्रीवा  ताहिर

 शिन्दे  और  नहीं

 ्  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 sara  निकाय

 #1373.  श्री  रा०  बुझा  :

 श्री  यशपाल  सिंह  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  save  निकाय  को  समाप्त  करने  का  '
 be  |  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कारण  है  तथा  इसके  स्थान  अन्य  कौन-सी  विपरीत

 व्यवस्था  करे  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 खाद्य  ,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  संत्र।(लव  में  राज्य  मंत्री
 है | |  प्रस् ता साहिब

 शिन्दे  )  :  जी  नहीं  ।  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Supply  of  Foodgrains  to  States

 *1374.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta
 Shri  Ram  Gopal  Shal  wale
 Shri  Rane

 will  the  Minister-of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Goverament  have  supplied  lesser  quantity
 ome  State of  foodgrains  including  rice  than  the  quotas  fixed  for

 during  the  last  three
 months;

 (b)  ifso,  the  reduction  made  वा  respect  of  each  State  separately;

 (c)  the  reasons  therefor;  aod

 (d)  whether  Government  propose  to  supply  foodgrains  including  rice  to  all  the

 States  according  to  the  quota  fixed  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of-Food,  Agriculture,  Community  Development

 ang  Co»peration  (Shri  Apnasgheb  Shinde) :  (a)  No  sp2  cific  monthly  quota  of  foodgrains
 has  been  fixed  for  any  State.  Allocations  are  made  each  month  depending  on  the
 availability  of  grains  wi!  ॥  ihe  Centre  for  that  month.  It  isa  fact  that  there  has  been  a
 shortfall  in  the  actual  supplies  of  foodgrains  to  certain  States  against  allocations
 made

 (d)  Astatement  showing  the  allocations  of  foodgrains  and  the  actual  supplies
 miade  to  each  State  from  the  Central  pool  during  the  last  three  months  is  laid  on  the

 table  of  the  Sabha.  (Placed  in  Library  See  No.  L  T-1178/67]

 (Cc)  Low  arrival;  of  foodgrains  from  abroad  and  inadequate  availability  of  rice

 from  internal  sources.

 (d)  Actual  supplies  to  the  different  States  in  the  coming  months  will  naturally
 AVULT depend  on  the  actual  availability  with  the  Centre  both  from  internal  and  external

 sources,

 ब्यापारिक  फसलों  के  लक्ष्य

 1375  श्री  देवकीनन्दन  पाटो  दिया  श्री  € धीरेन्द्र  नाथ  देव :

 श्री  बेदारी  बरुआ  श्री  रा०  रा०  fag  देव

 मो  य०  +. ह  प्रसाद  श्री  दे०  समात  :

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सलों  के  लक्ष्य  निर्धारित क्या  यह  सच  है  कि  1967-68  के  लिये  व्यापारिक

 कर  far  गये

 युवी  तो  मेस्सी  मूमफली  ste  तम्बाकू  के  सम्बन्ध  में  पहले

 वाले  तीन  वर्षों  की  तुलना  में  ये  लक्ष्य  कितने  कम  अथवा  अधिक

 \
 ग |  )  इन  फसलों  के  निर्यात  के  बारे  में  क्या  अनुमान  और

 अधिक  भूमि  में  की  खेती  करवाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 ऋषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिब

 शिन्दे )
 जी  yt,  सिवाय  चाय  के  ।

 एक  विवरण  समा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  !

 देखिये  संख्या  एन०  टी  1179/67]

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  और  मिलते  हो  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 गीत  की  खेती  को  बताते  के  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 !  1  उत्पादक  gat  में  लघु  सिचाई  सुविधाओं  को  तीब्र  करना

 2  गन्ने  के  लिए  उ  सच  मुल्य  निर्धारित  करना

 3.  फसल  के  लिए  रक  का  विशेष  कोटे  की  अलॉटमेन्ट
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 खाद्यान्न  के  बारे  में  ्रात्सनिभेरता

 1376,  श्री  पाथ सारथी  :  श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  थी  भ्र ों कार  लाल  बैरवा  :

 क्या  ईद  तथा  कृषि  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  हुए  मुख्य  स्त्रियों

 के
 सम्मेलन  के  बाद  सरकार

 को  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  1970-71  तक  12  करोड़  टन  अनाज  का  उत्पादन  करके

 खाद्यान्न  के  मामले  में  हमारा  देश  आत्मतिशनर  हो

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 भर

 क्या  1970-71  तक  रुई  के  मामले  में  आत्म  नि  ह  कब ं  र  ort  जाने
 हा  SU  और  उसके  बाद

 रुई  का  आयात  बन्द  कर  देने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  festa  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  (7)

 The  Government of  India  had  already  decided  to  achieve  by  1970-71  a level  of
 120  million  tonnes  of  foodgrains  production  where  it  would  match  the  country’s
 requirements,  The  Chief  Ministers’  Conference  indicated  its  general  support  to  the

 Programme  for  self-sufficiency  by  1973-71  and  the  production  programmes  for  1967-68

 were  drawg  up.in  this  context.

 ‘the  detailed  State  wise  targets  of  production  of  foodgrains  were  not  consi-

 dered  at  the  Conference.  Final  State-wise  targets  of  foodgrains  production  will  be

 known  when  the  Report  of  the  Fourth  Five  Year  Plan  is  finalised.

 No,  Sir.  But  at  the  Chief  Ministers’  Conference,  several  Chief  Ministers

 expressed  the.yiew  that  it  would  be  desirable  to  aim  at  achieving  self-sufficiency  in

 cotton  by  1970-71  and  to  stop  imports.  of  cotton,  thereafter.  These  suggestions  will

 be  examined  by  the  Govt.

 ag-  fate

 डा०  रास  मनोहर  लोहिया  :
 #1377.  श्री  ay

 :

 श्री  स०  मो ०  बीजों  :  श्री  एस०  एम०  जोशी  :

 श्री  जाज  न्यूज  :  श्री  agua पटेल  :

 कया  विघि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  मुस्लिम  महिलाओं  की  सख्या  समेत  भारत  की  किसी  मुस्लिम  संस्था  ने

 रोक  लगाने  की  मांग  की
 बहु-विवाह  पर  प्रतिबन्ध  अथवा

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  और
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 कौन  कौन  से  अन्य  मुस्लिम  देशों  ने  बहु-विवाह  पर  प्रतिबन्ध  अथवा  रोक  लगाने

 के  उपाय  किए  हैं  ?

 विधि  मंत्रालय में
 उप  मंत्री  दा  रा०  भारत  के  किसी  भी

 मुस्लिम  संगठन  की  ओर  से  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  दिया  गया  जिसमें  मुसलमानों  में

 बहुपत्नीत्व  पर  रोक  या  निबंधन  लगाने  की  मांग  की  गई  हो  ।  किन्तु  19-4-1966  को

 फ्री  प्रेस  मुम्बई  में  प्रकाशित  एक  प्रस  रिपोर्ट  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  सेकुलर

 मुम्बई  द्वारा  प्रायोजित  प्रदर्शन  सात  मुस्लिम  महिलाओं  द्वारा  किया  गया  जिसमें

 मुसलमानों  में  बहुपत्नीत्व  पर  रोक  लगाने  और  भारत  जैसे  धर्मंनिरपेक्ष  राज्य  में  विभिन्‍न

 समुदायों  को  लागू  सिविल  विधियों  में  विभेद  की  समाप्ति  करने  की  मांग  की  गई  थी  ।

 प्रदर्शनकारियों  को  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उनके  पास

 एक  शिष्ट  मंडल  के  रूप  में  जाने  की  दी  गई  थी
 ।

 पश्चिमी  बंगाल  से  1966  में  एक  मुस्लिम  व्यक्ति  द्वारा  एक  तार  प्रधान  मंत्री

 को  भेजा  गया  जिसमें  मुसलमानों  में  बहुपत्नीत्व  के  उत्सादन  का  आग्रह  किया  गया  art

 इससे  पुर्व  कि  सरकार  विधि  बनाने  की  किसी  प्रस्थापना  पर  काय  यह

 आवश्यक  सभा  गया  कि  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  के  विचार  अभि-निश्चित  कर  लिए

 जाएं  |

 राज्य  सरकारों  को  1966  में  एक  पत्र  भेजा  गया  जिसमें  भारत  के  सभी

 नागरिकों  के  तलाक  श्र  उत्तराधिकार  के  सम्बन्ध  में  एकरूप  सिविल

 संहिता  बनाने  के  बारे  में  उनके  विचार  मांगे  गए  थे  ।  अब  तक  जो  उत्तर  प्राप्त  हुए  हैं

 उनसे  य  प्रतीत  होता  है  कि  मैं सुर  और  आसाम  की  राज्य  सरकारें  तथा  दादरा  और  नागर

 मनीपुर  और  हिमाचल  प्रदेश  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रत्यायन  एक  सिविल  संहिता

 बनाने  के  पक्ष  में  जव  कि  केरल  भर  राजस्थान  की  राज्य

 कारें  इसके  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  पर  सहमति  THE  करते  हुए  यह  सुभाव

 दिया  है  कि  उलेमा ग्र ों  विधिज्ञों  और  न्यायाधीशों  का  एक  आयोग  नियुक्त  किया  जाए |

 यद्यपि  उड़ीसा  सरक।र  इसके  पक्ष  में  है  तदपि  उसकी  यह  राय है  कि  इसे  धीरे-धीरे  और

 सावधानीपूर्वक  कार्यान्वित  करना  होगा  ।  दूसरी  मुस्लिम  संगठनों  और  व्यक्तियों  को

 ओर  से  बहुत-से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  उन्होंने  अपनी  स्विस  विधि  में  किसी  भी  परिवर्तन

 का  प्रबल  विरोध  किया  था  ।

 इन  परिस्थितियों  बहु-पत्नी  पर  रोक  लगाने  का  नियन्त्रित  करने  की  प्रस्थापना

 सम्पृक्त  व्यक्तियों  के  वर्गों  की  ओर  से  आनी  चाहिए  |

 पुरी  सामग्री  उपलब्ध  नहीं  है  ।  किन्तु  यह  सभा  जाता है  कि  तुर्की  और  ट्यूनी  सिया

 ने  बहु-पत्नी  पर  निर्बन्धन  अधिरोपित  किए  हैं  ।  पाकिस्तान  में  भी  सन्‌  1961  में  बहुपत्नी क

 विवाहों  पर  कुछ  निर्धन  अधिरोपित  किए  गए  थे  ॥
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 बिदेशी  गर  सरकारी  पार्टियों  से  waar  चावल  की  खरीद

 #1378.  थ्रो  रा०  बरुआ  :  श्री  सो०  सि०  बसी  :

 श्री
 देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  किः

 rr क्या  सरकार  ने  कुछ  देशों  में  गैर-सरकारी  पार्टियों  से  {9  तथा  चावल  का  आयात

 करने  के  लिए  हाल  में  कोई  प्रयत्न
 किये  हैं  और  इसके  लिए  उनसे  भाव  मंगंत्राये

 यदि  तो  भ्रन्तर्रा्ट्रीय  बाजार  की  तुलना  में  सके  भाव
 कम  हैं  अथवा

 और

 (7)  क्या  उपयु क्त  विदेशी  गर-सरका री  पाटियों  से  खाद्यान्न  खरीदने  का  सरकार  ने

 कोई  निर्णय  किया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी  श्रन्नासाहिब
 :  ऐसा  केवल  चावल  के  सम्बन्ध  में  ही  गया  था  |

 विभिन्‍न  गैर-सरकारी  पक्षों  द्वारा  दिये  गये  भावों  में  ट्रेड  जरनलਂ  में  उद्घृत

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  भाव  से  अधिक  है  कौर  कुछ  उससे  कम  हैं  ।

 सरकार  ऐसी
 गैर-सरकारी

 पक्षों  से  भी  खरीदारी  करती  है  जिसके  भाव

 न्यूनतम  होते  हैं
 ।

 दिल्‍ली  में  देशी  गेहूं  का  वितरण

 #1379.  श्री  कबर  लाल  गुप्त  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  1  1967  से  राजधानी  में  देशी

 गेहूँ देने  का

 यदि  तो  इसका  विक्रय-मुल्य  क्या

 क्या  सरकार ने  लगातार  पूरे  वर्ष  देशी  गेहूं  दिये  जाने  लिये  कोई  सन्तोषजनक

 प्रबन्ध  किये

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्‍ली  sara  को  पंजाब  सरकार  से

 सीधे  गेहूँ  खरीदने  की  अनुमति  नहीं  और

 (=)  कया  यह  भी  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  राजधानी  के  आसपास  ग्रामीण  क्षेत्रों  से

 गेहूँ  के  निर्बाध  आयात  की  अनुमति  दी

 समुदाय  fas  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  war  साहिब

 में  देशी गेहूं  26  1967  से  दिया  जायेगा
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 उपभोक्ताओं के  लिये गेहूं  की  दादरा  किस्म  का  ata  98  फै  प्रति  किलोग्राम

 और  अच्छी  किस्म  का  विक्रय  मुल्य  1.03  रुपये  प्रति  किलोग्राम है
 ।

 दिल्‍ली  में  वितरण  के  लिए  देशी  गेहूं  पंजाब  से  आता  है  कौर  पंजाब  से  प्राप्त  गेहू

 में  से  अन्य  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्‍ली  के  लिए  नियतन  किया  जाता

 है  ।  पूरे  वर्ष  देशी  गेहूँ  की  सप्लाई  सम्भव  न  हो  सकेगी  |

 दिल्‍ली  प्रशासन  से  ऐसा  कोई  सुभाव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  |

 (=)  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  गर  राशन  वाले  क्षेत्र  से  नादान

 वाले  क्षेत्र  में  गेहूं  लाने  की  अनुमति  इस  ad  पर  दी  है  कि  राशन  काड  के  आधार  पर  मिलने

 वाला  उतना  ही  गेहूं  राशन  से  न  लियां  जाये  ।

 चोरी  पर  से  नियन्त्रण  हटाना

 श्री  ato  रा०  पाटिल  : #1380.  श्री  पार्थसारथी  :

 यशपाल  सिंह  :  थ्री  समाती  :

 श्री  स०  लाभ  सोंधी  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो श्री  जाज  फरनेन्डोज

 भी  सधे  लिमये  :  थीं  रघुवीर  सिंह  wrest

 श्री  श्रीधरन  :  sit  देवताओं  पाटिल  :

 श्री  सोनावन े: श्री  जे०  एच०  पटेल

 श्री  मराठी  श्री  समाठ  रा०  :

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  श्री  तुकाराम  गेविन  :

 श्री  नयनार  :  श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार

 ने  चीनी  पर  से  नियन्त्रण  हटाने  तथा  9.5  प्रतिशत  चीनी  देने  वाले  गन्ने  का  मुल्य  बढ़ाने  को

 निकाय  किया  है  ?

 सामुदायिक  व्रतकाल  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  wet

 साहिब  :  ।  मामला  oat  भी  विचाराधीन  !

 गुजरात  में  मछली  पालन  उद्योग  की  विकास

 करेंगे  कि  :

 6562.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महोबा :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  गुजरात  में  मछली  पालन  उद्योग  के  विकास  के  लिए  किसी  योजना

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उस  योजना  का  व्यौरा  व्या

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  मछली  प  लग  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कुल
 कितना  धन  नियत  किया  गया  और
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 चोथी  पंचवर्षीय  योजना
 के  लिए  गुजरात  के  लिए  कितना  धन  नियत  किया

 गयाहै ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wat  साहिब

 जी  हां  ।  गुजरात  में  मछलियों  के  विकास  के  लिए  एक  ड्राफ्ट  प्लान  तयार

 किया  गया  है  ।

 गुजरात  में  चौथी  योजना  में  महत्वपूर्ण  योजनाएं  फिशिंग  अन्डरटेकिंग

 डीप  सी  नौका  निर्माण  कारखानों  और  मरम्मत  प्रक्रिया  के  लिए  सुविधाओं

 की  भण्डारण  तथा  मीनारों  का  मीनारों  का  सहकारी

 तियों  का  मीनारों  को  समावेशी  सर्वेक्षण  तथा  अनुसन्धान  और  फिशिंग

 हारिस  का  विकास  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 म्रन्तेराज्यीय  तथा  समुद्री  मछलियों  के  विकास  के  लिए  चौथी  योजना  में  113

 करोड़  रुपये का  एक  अस्थायी  निर्धारण  किया  गया  इसमें से  केन्द्रीय  योजनाओं  के  लिए

 37  करोड़ रुपये  हैं  शेष  76  करोड़  रुपये  मध्यस्थ  विकास  योजनाओं  के  लिए  हैं  ।  उपलब्ध

 संसाधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  अस्थायी  निर्धारकों  को  संशोधित  किया  जा  सकता  है  ।

 गुजरात  में  मत्स्य  सम्बन्धी  योजनाओं  के  लिये  4.55  करोड़  रुपये  की  अस्थायी

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  के  अंतगर्त  फिशिंग  हारवर्ड

 तथा  लैडिंग  सेन्टरों के  लिए  "55  लाख  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है  ।

 गुजरात में  उत्तरी  मरुस्थल का  विस्तार

 6563.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  में  उत्तरी-मरुस्थल  क्षेत्र  बढ़  गया

 यदि  तो  गत  पांच  वर्षों  में  यह  क्षेत्र  कितना  बढ़ा  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  किये  गये  उपायों  से  मरुस्थल  का  कितना  विस्तार

 रोका  गया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wat  साहिब

 :  जी  ai

 प्रश्  ही  नहीं  उठता
 । और

 गुजरात
 में  हवाई  wee  तथा  हवाई  पट्टियां

 6564.  sit  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  कया  हिल्टन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यहं  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 गुजरात
 में  कुल  कितने  हवाई  अड्डे  तथा  हवाई  पट्टियां
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 क्या  गुजरात  राज्य  में  नये  हवाई  अड्डे  अथवा  हवाई  पटियां  बनाने  तथा  विंमान

 हवाई  अड्डों  का  विस्तार  करने  की  कोई  योजना

 यहीं  तो  किन-किन  स्थानों  में  हवाई  अड्डे  अथवा  हवाई  पट्टियां  बनाने  तथा

 हवाई  अड्डों  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  अहमदाबाद  हवाई  अड्डे  को  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाने  की  कोई

 योजना

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  श्रमिक  उड्डयन  मंत्री  करो
 :  गुजरात  राज्य  में  नागर

 विमानन  विभाग  के  नियन्त्रण  में  9  हवाई  अड्डे  हैं  ।

 और  गुजरात राज्य  में  फिलहाल  नये  हवाई  अड्डे  नई  हवाई  पट्टियां

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जूनागढ़  काण्ड ला

 और  पोरबन्दर  में  विद्यमान  हवाई  अड्डों  के  विस्तार/सुधार  के  प्रस्ताव  हैं  ।

 लेकिन  अहमदाबाद  बम्बई  के  लिए  वैकल्पिक

 राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  निर्दिष्ट  किया  गया  है  ।

 एक  नई  टर्मिनल  और  टैक्सी-ट्र  कों  तथा  एप्रन  के  सुधार  की  योजनाएं

 विचाराधीन  हैं  ।

 बम्बई  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  विद्यमान  होने
 के

 |  |  कारण  बम्बई  में

 pal

 ही  एक  दूसरे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  का  विकास  आवश्यक  नहीं  समझा

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजपथ

 6565.  श्री  नरेन्द्र सिह  सही डा  :  क्या  परिवहन  तथा  alae  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1967  को  गुजरात  मैं  राष्ट्रीय  राज पथों  की  कुल  लम्बाई  कितने

 भील  और

 उन  राज पथों  के  नाम  क्या है
 ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  भक्त  :
 गुजरात  में

 गधों  की  कुल  लम्बाई  670  मील  है  ।

 (1)  राजपथ  संख्या  8,  जो  311  मील  लम्बी  दिल्‍ली कौ कौ  बम्बई से  जयपुर

 और  हैदराबाद  होकर  जोड़ती  है  |

 (2)  राजपथ  संख्या  8  जिसकी  लम्बाई  236  मील  अहमदाबाद  को

 काण्ड ला  से  मौलवी  होकर  जोड़ती  है  ।
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 (3)  राजपथ  संख्या  8  जिसकी  लम्बाई  129  मील  बानमोर  को

 पोरबन्दर  से  राजकोट  होकर  जोड़ती  है  ।

 गुजरात  में  पर्यटन  केन्द्र

 6566.  थी  नरेन्द्र  सिह  महीडा  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 गुजरात  में  कौन-कौन  से  पेंशन  केन्द्र
 तथा  दर्शनीय  स्थान

 गुजरात  में  उन  स्थानों  में  चरमरा  के  लिए  कया  सुविधायें  और

 विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  यदि  कोई  विशेष  प्रबन्ध  तो  वे  क्या  हैं  ?

 पेंशन  तथा  wales  उड्डयन  मन्त्री  कर्ण  :  और  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  |  पुस्तकालय में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 1180/67]  जिसमें  उन  पये टन  केन्द्रों  की  सूची  दी  गई  जहां  दूसरी  और  तीसरी

 नाओं  में  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  तथा  जहां  चौथी  योजना  में  व्यवस्था  करने  का

 विचार  है  ।

 इन  स्थानों  पर  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 क्योंकि  यहां  पर  दी  गई  सुविधाएं  विदेशी  तथा  देशी  दोनों  प्रकार  के  पर्यटकों  के  लिए  समान

 रूप  से  अभिप्रेत हैं  ।

 वनस्पति  घो  निर्माता

 6567.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  वनस्पति  घी  निर्माता  कितने  उनके  द्वारा  तेयार  किये  जा  रहे

 भिन्न  किस्मों  के  धी  के  नाम  क्या  और  वे  प्रति  ः  कितना  घी  तैयार  करते

 इस  निर्माण  एककों  के  मालिकों  तथा  साभकोदा रों  के  नाम  क्या हैं  और  प्रत्येक

 एकक  में  कितनी  पु  जी  लगी  हुई  और

 भारत  में  वनस्पति  घी  की  मीट्रिक  टनों  में  कुल  वाषिंक  खपत  कितनी  होती  है

 और  31  1967  को  रुपयों  में  इसका  मुल्य  कितना  था  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खन्ना

 साहिब  :  कौर  एक  विवरण  जिसमें  लगाई  गई  पूजी  के  अतिरिक्त  श्र

 में  रखा
 सब  जानकारी  दी  गई  सभा  पटल  पर

 रख
 दिया  गया  है

 ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  1181/67]  क्योंकि  बहुत  से  कारखाने  विभिन्न  उद्योगों  में  लगे

 हुए  हैं  अतः  उनके  द्वारा  वनस्पति  घी  में  लगाई  गई  जी  का  ब्यौरा  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (1966-1967)  में  वनस्पति  घी की  खपत  3.63  लाख  टन  हुई  ।  जिसकी

 कीमत  181.93  करोड़  रुपये  थी  ।
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 Places  of  Tourist  Interest  in  Madhya  Pradesh

 6568:  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civi]  Aviation  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  Divisions  of  Madhya  Pradesh  where  there  are  places  of  tourist

 attraction  and  which  have  residential  and  entertainment  facilities  and  where  information

 about  India  and  Madhya  Pradesh  is  available;  and

 (a)  the  schemes  formulated  to  develop  such  places,  particulary  in  Todore  and

 Bhopal  Divisions  and  make  them  more  attractive  to  tourists  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh):  Places  of  tourist
 interest  are  not  developed  on  the  abasis  of  Divisions,  but  on  the  basis  of  tourist  attractions

 offered  by  them.  Such  places  in  Madhya  Pradesh  which  have  been  included  in  the

 Fourth  Plan  on  Tourism  for  providing  tourist  facilities  are  Khajuraho,  Shivpur1,  Gwalior,
 Sanchi,  Mandu,  Pachmarhi,  Jabaipur  and  Kanha-Kis]i  National  Park,  Tourist  Bungalows
 have  been  constructed  by  the  Central  Government  Tourist  Department  at  Khajuraho,
 Sanchi,  and  Mandu  and  the  State  Government  runs  Tourist  information  Bureaux  at

 Gwalior,  Indore  and  Bhopal.  No
 entertainment

 facilities  have  been  provided  at  any  of

 these  places.

 (b)  It  is  proposed  to  construct  a  Tourist  Bungalow  at  Gwalior  in  the  Central
 Sector,  and  provide  accommodation  facilities  at  Shivpuri  and  Kanha-Kisli  National  Park

 conjointly  with  the  State  Government  during  the  current  Plan  period,  In  addition  the

 area  around  the  Khajuraho  temples  will be  developed  into  a  park  and  the  existing
 Tourist  Bunglows  there  will  be  expanded  and  improved.

 Central  Road  Fund

 6569.  ShriG.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  amount  alloted  to  Madhya  Pradesh  from  the  Central  Road  Fund  during
 1966-67  and  1967-68;

 (b)  the  manner  in  which  this  fund  was  utilised  during  1966-67  and

 (c)  how  this  fund  is  proposed  to  be  utilised  during  1967-6  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Transsort  and  Shipping  (Shri  Bhakt  Darshan)

 (8)  A  sum  of  Rs  33,13,700  was  alloted  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh  during
 1966-67,  The  provision  in  the  budget  for  1967-68  is  Rs.  40.00  lakhs,  This  amount  will  be

 placed  at  the  disposal  of  the  State  Government  as  soon  as  the  budget  is  passed  by  the
 Parliament.

 (9)  and  (c)  The  information  is  being  collected  and  wiil  be  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha,  when  received.

 Supply  of  Pumping  Sets  to  M.  P.

 6570.  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  any  request  has  been  received  from  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  for  the  supply  of  pum;  ing

 sets  to  the  State  of  Madhya  Pradesh  during  1967-68;  and

 anen Lan
 by  Govern: AJOVCIiI  lent  thereon  ? (b)  ifso,  the  action  t.
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 The  Minisier  of  State  in  the
 Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  प्रयोग  में  लाई  जाने  बाली  स्टैंड  बैटरियां

 6571.  श्री  कामेश्वर  सिह  :

 शी  wg  लिमये  :

 कया  पर्यटन  तथा  झेलनी  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सानता ज  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  में  काम  करने  वाले  किसी

 warn  ने  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  अपने  डकोटा  और  स्काई-मास्टर  विमानों

 में  प्रयोग  में  लाई  जाने  वाली  ess  बैटरियों  में  खराबी  के  बारे  में  1961  में  रिपोर्ट  दी

 यदि  तो  क्या  मुख्य  खराबी  यह  है
 कि  इसमें  प्रयुक्त  रासायनिक  तत्व

 खराब

 पिछले  6  वर्षों  में  कितने  मूल्य  की  बैटरियां  खरीदी  गई  तथा  प्रति  ह  कितनी

 बेटरियां  खरीदी

 क्या  इन  बैटरियों  का  स्वीकार  करने  से  पहले  उनकी  जाँच  की  गई

 यदि  तो  उसके  बया  परिणाम  और

 तकनीक  की  रिमोट  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 पेंशन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  कर्ण  :  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  ने  बताया  है-कि  उनके  शिकार  में  सिवाय  1966  में  एक  बम्बई  के  मर्क तिक  द्वारा

 की  गयी  एक  सामान्य  रिपोर्ट  के  कि  भारतीय  कम्पनी  द्वारा  बनायी  गयी  eaves

 जिनका  इस  समय  डेकोटा  और  स्काई मास्टर  विमानों  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  उतनी

 अच्छी  नहीं  हैं  जितनी  कि  आयात  की  गयी  पहले  की  और  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  i

 पिछले  छः  वर्षो  में  कुल  aa  तथा  खरीदी  गयी  बैटरियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 से

 प्यार  दी  गयो  संख्या  कुल  कीमत

 1961  115  28,175.00

 1962  150  35,400.00

 1963  174  44,196.00

 220  60,170.00 1964

 1965  78  24,414.00

 124  43,160  00 1966

 योग  i=  861  2,35,515.00
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 (=)
 और

 आई०
 ह

 सी०  के  इन्सपैक्टर  पटरियों  का  निरीक्षण  करत ेहैं  और

 उन्हें  तभी  खरीदा  जाता  है  यदि  बे  सन्तोषजनक  पायी  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 प्रचार तथा  पर्यटन

 6572.  धी  बाब राव  पटेल

 श्री  शिव  चन्द्र

 कया  पर्यटन  तथा  प्रतीक  उड्डयन  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ये  स्वर्ग  विज्ञापनों  पर विदेश  में  इस  प्रचार  के  लिए  कि  पर्यटकों  के  लि

 प्रत्येक  देश  में  प्रतिवर्ष  कितना  धन  व्यय  किया  जाता

 ऐसा  प्रचार  किन  देशों  में  किया  जाता  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिये  कौन-कौन  से

 साधनों  का  प्रयोग  किया  जाता  है

 जो  फर्म  तथा  अभिकरण  यह  प्रचार  कराती  उनके  नाम  ब्या  हैं  और  विभिन्न

 रेशों  में  उनके  ठेकों  की  Wa  क्या  हैं

 इस  प्रचार  के  परिणामस्वरूप  भारत  में  भाने  बाले  पर्यटकों  की  संख्या  देशवार

 कितनी  है  और  इन  देशों  से  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती  कौर

 पिछले  पांच  वर्षों  में  भारत  आने  वाले  प्रेक्षकों  की  संख्या  वर्ष-वार  तथा  देशवार

 कितनी  है  और  पांच  वर्षों  में  से  प्रत्येक  ay  में  उनसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  अय  हुई  है
 ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  कर्ण  सिह  विदेशों में  1967-68

 लिये  सबंद्ध  तथा  जन  सम्पर्क  कार्य  के  लिए  60.00  लाख  रुपये  का

 बजट है  ।  इस  व्यय का  क्षेत्र  अनुसर  नियतन  अनुबन्ध |  में  दिया  गया है  ।  [  पुस्तकालय में

 रखा  देखिये  संख्या  एल०  eo  1182/67]

 विदेशों  में  प्रचार-काय  मुख्यतया  प्रेस  के  माध्यम  से  किया  जाता  प

 रेडियो  और  टेलीवीजन  फिल्मों  प्रद

 सांस्कृतिक  विदेशों  से  आमंत्रित  फोटोग्राफरों

 और  तथा  संचार  के  अन्य  उपयुक्त  माध्यमों  का  भी  उपयोग  किया

 जाता है  ।

 पेंशन  विभाग  के  विदेशों  में  स्थित  पर्यटन  कार्यालय  स्थानीय  विज्ञापन-कर्ता

 अभिकरणों  एडवर्टाइजिंग  एजेंसीज  )  की  व्यावसायिक  सेवाओं  का  उपयोग  करते हैं हैं  ।

 फिलहाल  gait  विदेशी  हिल्टन  कार्यालयों  के  साथ  ade  विज्ञापन-कर्ता  अभिकरण

 लिखित हैं:--+

 शिकागों  तथा  सान्फ़ांसिस्को  वुड  इनकार्पोरेटेड

 टोरंटो  मंकन-ऐरिक्सन  ऑफ  कैनेडा  लिमिटेड

 लन्दन  फ्रीमैन  मैथ्स  एण्ड  मिल्स  लिमिटेड
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 पेरिस  एटेलीअसं  ए०  बी०  सी०  यब्लिसाइट

 फ्र  इ्यूटदो  ato  पी०  do

 टोकियो  फलक  एडवर्टाइजिंग  एण्ड  पाठ  आर ०

 foe सड ना  कैम्पबैल  एण्ड  एवॉल्ड

 केवल  were  और  न्यूयॉर्क  में  स्थित  अभिकरणों  के  साथ  औपचारिक  ठेके

 किये  जा  चुके  हैं  ।  इन  दो  अभिकरणों  के  साथ  किए  गए  ठेकों  की  शर्तें  अनुबन्ध 11  और  111  में
 दी

 गई  हैं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  eto  1182/67]  अन्य

 करणों  के  साथ  किए  जाने  वाले  ठेकों  की  गर्तों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 और  (=)  जो  aden  विशिष्ट  रूप  से  इन  अभिकरणों  द्वारा  किए  मए  प्रचार

 के  परिणामस्वरूप  भारत  आते  उनकी  संख्या  को  सही  सही  आंकना  सम्भव  नहीं  ।  परन्तु
 जो  पर्यटक  पिछले  पांच  वर्षों  में  भारत  उनकी  राष्ट्रिकता-श्रतुसार  संख्या  अनुबन्ध  iv  में

 दो  गयी  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी  1182/67]  पिछले  पांच  वर्षों

 में  पेंशन  से  हुए  विदेशी  मुद्रा  के
 उपादानों  का  अन्तिम  रूप  से  लगाया  अनुमान  अनुबन्ध

 में  दिया  गया  है  ।
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  1182/67]

 भारत  में  चीनी  की  मिल

 .
 6573,  थी  बाबूराव  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 भारत  में  गर-सरकारी  पर  सहकारी  क्षेत्रों  में  चीनी  की  कितनी  मिलें  हैं  तथा  वे

 कहां-कहां

 इन  मिलों  में  कुल  कितनी  पू  जी  लगी  हुई

 सभी  चीनी  मिलों  में  प्रतिवर्ष  क्रिया  उत्पादन  होता  है  तथा  उसकी  मुल्य  कितना

 होता

 देश  में  चीनी  की  वार्षिक  खपत  तथा  प्रति  व्यक्ति  खपत
 कितनी

 (=)  प्रतिवर्ष  कितनी  तथा  कितने  मुल्य  की
 चीनी  का  निर्यात  किया  जाता  है  और

 उसकी  दर  क्या  होती  है  तथा  कितनी  राज  सहायता  दी  जती

 कौन-कौन  से  देश  भारत  से  चीनी  खरीदते  हैं  और  इससे  प्रतिवर्ष  कितनी

 मुद्रा  प्राप्त  होती

 1966-67  में  चीनी  मिलों  के  लिये  कितने  नये  लाइसेन्स  दिये  और

 ये  लाइसेन्स  किन  राज्यों  तथा  किन  नगरों  के  लिए  दिये  गए  ?

 सामुदायिक  विरासत  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिबं

 :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  अपेक्षित  जानकारी दी  गई  है  ।
 3  Téa]

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  118:  ved
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 क्योंकि  कुछ  चीनी  की  मिलें  दूसरे  उद्योगों  में  भी  संयुक्त  यूनिटों  के  रूप  में  काम

 कर  रही  अतः  चीनी  उद्योगों  में  लगी  पु  जी  का  ब्यौरा  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1966-67  के  मौसम के
 7  1967  तक  कुल  21.16  लाख  टन

 चीनी  का  उत्पादन  हुआ  जिसकी  कीमत  220.8  करोड़  रुपये  थी  जिसमें  उत्पादन  शुल्क  शामिल

 नहीं है  ।

 देश  में  चीनी  की  वार्षिक  खपत  का  ब्यौरा  हिसाब  बन्द  करने  के  पश्चात

 1967  में  पता  लगेगा  ।  1965-66  में  चीनी  की  वार्षिक  खपत  2801  लाख  टन  और  प्रति

 ब्यक्ति  खपत  5.7  किलोग्राम  थी  ।

 और  1966  के  दौरान  4-41  लाख  टन  चीनी  का  निर्यात  किया  गया

 जिससे  17.99  करोड़  मुल्य  की  विदेशी  मुद्रा  प्रात  हुई  ।  20  करोड़  रुपये  की  राज  सहायता

 दी  गई  ।  मलाया  दक्षिण

 जम्बिया  और  लेबनान  को  चीनी  का  निर्यात  किया  गया  ।

 और  1966-67  भाव  1  1966  से  31  1967  के  बीच

 मांग-पत्र/नये  लाइसेंस  6  नई  चीनी  मिलों  को  दिये  गये  ः  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  सभा  पटल

 पर  विवरण  (2)  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 1183/67]

 तलाशी  पत्तन  का  विकास

 6574.  श्री  थ्री राज  मेघराजजी  धरंगधरा  क्या  परिवहन  नौवहन  well  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 नवलखा  पत्तन  की  खाड़ी  की  हंस ताल  निवेषका  विकास  से  सम्बन्धित

 क्या-क्या  योजनाएं  विचाराधीन  और

 क्या  सरकार  का  विचार  सीधी
 सड़क

 तथा  हलवड़  से  होकर  सीधे

 जाने  वाली  एक  रेलवे  लाइन  बनाकर  इस  पत्तन  से  गुजरात  तथा  भारतीय  अन्त दे दा  को  जाने  वाले

 मार्ग  जिसकी  बहुत  आवश्यकता  निकालने  का  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  वी०  के०  कार  ato  :  नवलखा  TAT

 के  विकास  का  कार्यकारी  दायित्व  राज्य  सरकार  का  है  ।  गुजरात  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि

 चौथी  पंचवर्षीन  योजना  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाओं  का  समभाव  दिया  गया  हैःਂ

 लाखों  में )

 रेलवे  साइडिंग  के  अतिरिक्त  घाट  5.00 (1)

 (2)  तीन  बजरे  3.30

 (3)  एक  टग  7.20
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 25.  196  लिखित  उत्तर

 (4)  नालियों  और  सड़क  में  सुधार  2.00

 (5)  टिन  ais  को  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों

 में  परिचित  किया  जा  4,00

 21.40

 (a)  (1)  हलचल  से  हॉकर  ATH  सम्बन्ध

 राज्य  जिस  पर  पत्तन  तक  सड़क स सम्बन्ध  की  व्यवस्था  करने  का  दायित्व

 ने  निम्नलिखित  सुचना  दी
 = —

 नवलखा  और  मारती  के  बीच  एक  राज  पथ  स्तर  की  सड़क  (27  मील  पहले

 ही
 है  ।.  मौलवी  से  हलचल  जाने  वाली  सडक  में  24  मील  लम्बी  सुधार  जाना

 चाहिए  ।  लगभग  10  मील  के  क्षेत्र  में  कार्य  चल  रहा है
 और  बाकी  14  मील

 के  क्षेत्र  में  11

 लाख  की  लामत  केन्द्रीय  सडक  निधि  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सुधार  करने  का  प्रस्ताव

 धीन है  ।

 दरंगघरा और  सुरेन्द्रनगर के  बीच  राज  पथ  स्तर  की  एस्फाल्ट  सडक  से

 सम्बन्ध  है  ।

 (2)  हल  से  होकर  रेल  सम्बन्ध

 नवलखा  तथा  उसके  भीतरी  प्रदेशों  में  पहले  ही  मीटर  गेज  चलती  है  ।  हलवड  का

 सुरेन्द्रनगर  और  वंकानर  से  होकर  नवलखा  से  ares  स्थापित  किया  गया  है  ।

 काफिला  बड़ी  गेज  लाइन  139  मील  लम्बी  है  और  जिस  पर  14.56  करोड़  रुपये  खर्चे

 होने  का  अनुमान  अब  विचाराधीन  हैं  और  उसके  1969  तक  पूरा  होने  की

 सम्भावना  हैं  ।  इसके  पूरा  होने  पर  नवलखा  और  उसके  भीतरी  प्रदेशों  की  आवश्यकताएं  पूरी

 al
 जायेंगी  क्यों कि  इसके

 a
 होने  के  परिणामस्वरूप  हलचल  का  मलाया  और  घन सारा  से

 होकर  नवलखा  से  सम्पर्क  स्थापित  हो  जायेगा

 महाराष्ट्र  के  श्रारक्षित  तथा  सामान्य  चुनाव  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  अनुसूचित

 श्रादिमस  जातियों  को  जनसंख्या

 6575.  थी  देवराज  पाटिल  कया  fafa  मन्त्री  इस  सम्बन्ध  में  एक  सभा

 पटल  पर  रखते  की  कृपा  करेंगे  कि  महाराष्ट्र  राज्य  के  विदर्भ  में  आरक्षित  तथा

 साम  न्य  दोनों  में  से  प्रत्येक  चुनाव  क्षेत्र  के  जिसका  राज्य  विधान  मण्डलों  तथा  लोक  सभा  के

 स्थानों  के  लिए  पिछले  आम  चुनावों  में  परिसीमन  गया  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति

 वाले  क्षेत्रों  के  बाहर  रहने  वाली  अनुसूचित  आदिम  जातियों  की  जनसंख्या  की  प्रतिशतता

 क्या है  ?

 अपेक्षित  जानकारी  निर्वाचन fafa  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  बा०  रा०  चारा )

 अयोग  के  या  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 Yasant  Bandhare  in  Maharashtra

 6576.  Shri  S.  Patil  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 slate  the  amount  sanctioned  by  the  Central  Government  for  Vasant  Bandhare  (dams)

 ader  the  minor  irrigation  schemes  in  Maharashtra  for  the  year  1967-63  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  The  State  Minor  Irrigation  Programme  for  1967-
 68  has  been  considered  by  the  Government  of  India  The  Central  Team  led  by  the  Pro-

 gramme  Administration  Adviser  of  the  Planning  Commission  has  recommended  an  outlay
 of  Rs.  11.00  crores  within  the  State  Plan  Information  about  the  scheme-wise  details
 is  not  available

 2.  According  to  the  revised  precedure  for  the  release  of  Central  financial  assis-
 tance  to  the  State  Governments  introduced  from  1958-59,  the  sanction  for  the  release  of

 Central  assistance  in  the  form  of  Joan  and  grant  is  issued  under  the  Heads  of  Develop-
 meats,  such  as  ‘‘Agricultural  Irrigation  ‘Land  Development
 etc  The  issue  of  scheme-wise  sanction  had  been  dispensed  with,  Besides  Central

 assistance  is  released  to  the  State  Governments  including  Maharashtra  for  Plan  Schemes

 towards  the  close  of  the  financial  year  on  the  basis  of  the  expenditure  figures  received

 from  them.  As  such,  necessary  Central  assistance  by  way  of  loan  and  grant  for  the

 Minor  Irrigation  Schemes  will  be  sanctioned  to  the  Maharishara  Governmevt  towards

 the  close  of  1967-68  In  the  meantime,  Ways  and  Means  Advances  are  sanctioned  by  the

 Government  of  India  to  the  State  Governments  to  meet  expenditure  of  Plan  Schemes

 Long-term  Agricultura!  Loan  to  Maharashtra

 6577.  Shri D.  S.  Patil  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state  the  amount  of  long-term  agricultural  loan  sanctioned  during  the  current  year  for

 being  paid  to  the  farmers  of
 Maharashtra  through  the  Co-operative  Land  Development

 Banks  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupaaswamy) :  During  1967-68  the  Bombay  Cooperative

 Central Land  Mortage  Bank  has a  supported  debenture  programme  of  Rs.  14  crores.

 Government  assistance  envisaged  so  far  for  this  programme  is  of  the  order  of  Rs.2-33  crores

 to  be  provided  as  loan  to  the  State  Government  for  purchase  of  debentures.

 Development  of  Horticulture  in  Maharashtra

 6578.  Shri  5,  Patil  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  b  pleased  to

 state  :

 (2)  Whether  the  amount  sanctioned  to  Maharashtra  for  the  development  of

 horti
 culture  during  1966-67  was

 completely  utilised;  and

 (bt)  the  amount  proposed  to
 be  provided  to  the  said  State  for  this  work  during

 1967-68  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Aunasahib  Shinde)  (a)  The  information  has  not  yet  been  received
 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha

 (b)  The  Central  financial  assistance  is  not  sanctioned  or  released  for  individual
 schemes  but  only  for  broad  heads  of  development  As  such  it  is  not  possible  to  give  the
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 figures  of  Central  assistance  inlended  exclusively  for  development  of  horticulture  in

 yo!  ०६0, 0६८7  «८ Maharashtra  during  1

 Co-operative  Movement  in  Maharashtra

 6579.  Shri  D.S.  Patil:  Will  the  Minister  of  Food  ॥  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  any  loan  or  assistance  was  provided  by  the  Central  Government  to
 the  Maharashtra  Government  during  1966-67  to  strengthen  co-operative  movement  in

 Maharashtra;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadswamy)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Detaits  are  given  in  the  statement  laid  on  the  Tab  OL le  af  +h
 the  House.  [Placed  ia

 Library  See,  No.  LT  1184/67]

 विमान  दुर्घटना ओ़ ों  में  हताहत  होने  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  प्रतिकर

 6580.  शी  बीरेन्द्र  gare  शाह  क्या  पर्यटन  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंतराष्ट्रीय  असैनिक  उड्डयन  संगठन  द्वारा  नियुक्त  की  गई  विशेषज्ञ

 तालिका  के  भारतीय  प्रतिनिधि  श्री  बी०  एस०  गिडवानी  की  अध्यक्षता  में  हाल  में

 मांट्रियल  में  हुई  बठक  में  विमान  दुर्घटनाओं  में  यात्रियों  की  मृत्यु  अथवा  शारीरिक  क्षति  के

 मामले  में  देय  प्रतिकर  की  सीमा  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  था ';
 और

 यदि  at,  तो  इस  अधिवेशन  में  क्या  किये  गयेਂ  तथा  उन  पर  सर  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  तथा  श्रमिक  उड्डयन  मंत्री  (  डा०  कर्णीसिंह  ate

 विशेषज्ञों  के  पैनेल  की  रिपोर्ट  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 aaa  fafan  लाइन्स

 6581.  श्री  मो लहु  प्रसाद  :  शो  ag  लिमये  :

 श्री  स०  भो ०  बनर्जी  :  att  राम  सेवक  यादव  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  अपीजे  शिपिंग  कम्पनी  के  बे  में  4  1967

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  930  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1960  से  मई  1967  तक  की  अवधि
 में

 सरकार  ने  अपीजे  शिपिंग

 लाइन्स  द्वारा  किये  गये  माल  के  भाड़े  के  रूप  में  सरकारी  खाते  से  कितनी  धनराशि  दी  थी  ;  और

 बर्मा  से  आयात  किये  गये  चावल  तथा  सप्लाई  मिशन  द्वारा  भेजे  माल  का

 कितना  माल  भाड़ा  दिया  गया  ?
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 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  (  डा०  वी  के०  कार  ato  राव  )  और

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  भर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 Import  of  Agricultural  Implements

 6582  Shri  Ramachandra  Veerappa  Wili  the  Miaister  of  Food  and  Agriculture  be
 pieased  to  state

 (a)  the  number  of  tractors  and  other  agricultural  implements  imported  in  1966
 to  increase  the  agricultural  production  ;

 the  amount  paid  as  cost  thereof  ;  and (0)

 (c)  the  break-up  of  their  distribution,  State-wise,  in  the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  Tire  Ministry  of  Agriculture.  ‘Community  Development
 and  Cooperation  (  Shri  Aanasahib  Shinde )  (a)  and  (b):  1498  Nos.  of  agricultural
 tractors  were  imported  from  U.S.S.  during  1956  involving  Rs.  70  lakhs  (  approx.  )  31,
 743  of  tractor-drawn  implements  of  different-types  of  the-value  of  Rs.  83.62  lakhs
 were  also  imported  during  ‘his  period.

 (c)  Imported  tractors  and  implements  are  not  allocated  51812- 152

 उडीसा  में  खोज  काम

 6583  श्री  रा०  to  fag  देव  श्री  स०  सभी

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ  देव  श्री  दे०  जमात

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  उडीसा  में  सरका  का  बीज  फार्म  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  ये  फार्म  कहां  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  ;

 प्रत्येक  फार्म  कूल  कितने  एकड़  भूमि  का  होगा  ;  और

 इत  फर्मों  से  प्रतिवर्ष॑  कितना  बीज  प्राप्त  होने  का  सरकारी  अनुमान

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  भन्त्रालप  में  राज्यमन्त्री  (  श्री

 साहब  से  उड़ीसा  में  हीरा कुड  जलाशय  केत टा प्र  तथा  उपान्त  क्षेत्रों
 में

 हल ही  में  एक  सेंट्रल  स्टेट  सीड़  फार्म  स्थापित  गया  है  ।  यह  लगभग  10,000

 एकड़  भूमि  में  फैल  जाएगा  ।  उड़ीसा  में  चौथी  योजना  के  दौरान  कोई  और  ऐसी  केन्द्रीय

 काम  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जब  यह  फार्म  10,000  एकड  क्षेत्र  में  पुरी  तरह  से  विकसित

 हो  जायगा  तो  अनुमान  है  कि  इस  में  अन्य  खाद्य  फसलों  आदि  के  अलावा  लगभग  20,500

 fades  बीज  प्रति  ag  छत्पन्त  होंगा

 शौचालय  राजपथ

 658  श्री  रण  fag  at  दे०  श्रीकांत

 थी  घीरे द्र  नाथ  देव  श्री  स०  सभी

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 व्या  यह  सच  है'कि  फ्छिली  पंचवर्षीय  ara  में  आरम्भ  किये  गये  राष्ट्रीय

 राजपथ  का  निर्माण-कार्य  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  राजीव  को  पूरा  करने  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  था  ;

 अब  तक  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  है
 ?

 परिवहन  था  नौवहन
 में  उप-मंत्री  (  श्री  भक्त  महान  )  कायें  नहीं

 रूका  घन  की  कभी  के  कारण  प्रेगति  में  कमी  हो  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (7)  इस  कार्य  पर  लगभग  18.31  करोड़  रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।

 31  1967  तक  इसपर  6,112  करोड़  रुपये  व्यय हो  चुके  थे  |

 कटक  तथा  पारादीप  पत्तन  के  बीच  रेलवे-लाइन

 6585.  aft  रा०  रा०  सिह  देव  :

 श्री  दे०  अमित  थी  धीरेन्द्र  नाथ  देव

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  |

 यह  सके  है  कि  कांडला  पत्तन  का  निर्माण-कार्य  अभी  अधूरा  ही  हैं

 परन्तु  रेलवे  लाइन  बिछाने  का  कार्प  पूरा  हो  गया  है  ;

 कया  यह  भी  सच  है  कि  पारादीप  पत्तन  का  निर्माण-कार्य  काफ़ी  समय  पहले

 पूदा हो  चुका  है  लेकिन  azar  रेल  सम्पत  की  व्यवस्था  नहीं  है

 (77)  ऐसे  दोषपूर्ण  आयोजन  के  क्या  कारा  हैं

 क्या  सरकार  का  विचार  कटक  और  पारादीप  पत्तन  बीच  इस  रेल  को

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  स्थापित  करने  है  1

 x
 )  क्या  सरकार  का  विवार  इस  रेल  arts  को  ate  स्थापित  करने  के  लिपे  इस

 को  site  स्थान  से  आराम  करने  का  है  ;  और

 (=)  af  उपरोक्त  भाग  तथा  (=)  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  इस  के  क्या

 कारा

 यरिक्हत  at  गौतम  tat  (  थो  श्री
 ०  ज्ज्-  न्यारा  वी०  राब  )  से  यह  सव

 नहीं  है  कि  कांदला  और  पारादीप  पतन  के  बीच  रेन  सम्बन्ध  की  योजना  त्रुटिपूर्ण  है  ।  1955

 और  1957 के  बीच  पत्ता  के  बनने  सुपुत्र  कांदला  के  मामले  में  अत्यावश्यक  मीटर  गेज

 रेल  सम्पर्क  1952  तक  पूरा  हो  गया  था  ।  पत्तन पर  बढ़ते  हुए  यातायात  को  में  रखते
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 बड़ी  लाइन  का  सम्पर्क  स्थापित  करने  के  लिये  कार्य  चरा  कर  दिया  गया  है  और

 आशा  >  राद  कार्य  1969  के  अन्त तक  पुरा  हो  जायेंगी  ।

 पारादीप  पत्तन  का  विकास  मुख्यता  इस  पत्तन  को  सड़क  द्वारा  भेजे  गये  लोह  अयस्क  के

 निर्यात  करने  के  उद्देश्य  से  गया  था  ।  पारादीप  पत्तन  का  विकास  इसी  संदर्भ  में  किया

 किया  गया  था  ।  यह  सभा  गया  था  कि  इस  पत्तन  के  लिये  रेल  सम्पर्क  की  व्यवस्था  पर

 जब  ही  विचार  किया  जायेगा  जब  इस  पत्तन  से  जाने  वाले  लोह  अयस्क  की  मात्रा  में  पहले  के

 मुकाबले  में  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  फिर  रेलवे  मंत्रालय  कटक  या  पूर्वी  समुद्र  तट  लाइन  के  बीच

 रेल  सम्पकं  स्थापित  करने  के  लिये  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  ।  चौथी  योजना  के  अन्तर्गत  इस  सम्बन्ध

 में  व्यवस्था  करने  के  विषय  पर  way  पूरा  होने  के  ही  पश्चात  निर्णय  लिया  जा  सकता  है  |

 भारत  में  बेकार  पड़े  ट्र  कटर

 श्री  गा०  ato  मिश्र  :

 aft  नौ ति राज  सिंह  चौधरी  :

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  कि  पुर्जों  के  मिलने  के

 कारण  देश  में  कुल  कितने  ci  क्टर  बेकार  पड़े  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  राज्य-वार  उनके  आंकड़े  क्या  है  ;

 कारकों  को  आवश्यक  पुर्जे  उपलब्ध  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 (4)  भारत  को  ट्रैक्टरों  की  सप्लाई  करने  वाले  देशों  से  सरकार  किन  शर्तों  पर  पूछें

 खरीदती  है  ;  और

 देश  में  राज्य  वार  कुल  कितने  ट्रैक्टरों  का  उपयोग  अलग  अलग  कृषि  तथा  गर

 कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्ञासाहिब

 शिन्दे  )  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 और  फालतू  ष्भा पुज  ट्रैक्टरों  का  आयात  करने  वाली  प्राईवेट  फर्मों  द्वारा

 सप्लाई  होने  चाहियें  ।  कठिनाई  आयातित  ट्रैक्टरों  के  पुर्जों  के  विषय  में  है  ।  परन्तु  अब  पुर्जों

 के  आयात  की  नीति  को  उदार  बना  गया  है  ताकि  फालतू  पुर्जे  उपलब्ध  हो  सकें
 ।

 adara  नीति  निम्न  प्रकार

 पक्के  आयात  कर्त्ताओं  को  कोटा  लाइसेंस  दिए  जाते  हैं  जिनके  लिए  अत्याधिक  आयात

 के  वर्ष  में  40  प्रतिशत  सीमा  रखी  गई  है  ।

 यूएस  ऐड  नान-प्राजैक्ट  लोन  के  अन्तर्गत  अमरीका  से  wag  पुज  मंगाने  के  लिए

 लाइसेंसे  देने  के  विषय  में  उदार  नीति  बरती  जा  रही  है  ।
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 3  rat  के  स्वामियों  को  एक्चुअल  gad  के  लाइसेंस  देने  व्यवस्था

 मौजुद  है  ।

 1966-67  में  टू क्टर  विक्रेताओं  को  15  लाख  पन म  की  रकम  के  aes

 लाइसेंस  दिए  गए  थे  ।  1967-68  में  भी  ट्रक्टर  विक्रेताओं  कोदई  लाइसेंस

 देने  का  प्रस्ताव है

 जहां  तक  पूर्वी  यूरोपियन  देशों  से  wera  हुए  ट्रैक्टरों  का  संबंध  टू  पटरों  की  खरीद

 के  साथ  ही  उनके  मूल्य  के  15  प्रतिशत  भाग  के  लिए  फालतू  पुर्जे  आयात  किये  जाने  हैं  ।

 gat  के आयात  के  लिए  अलग  लाइसेंस  भी  दिये  जाते  हैं  ।

 (=)  1966  के  सर्वेक्षण  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  में  कृपि  ट्र  पटरों  की  संख्या

 के  बारे  में  जानकारी  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  gto  1185/67  गेर  कृषि  कार्यों  के  लिए  उपयोग  होते  वाले  ट्रैक्टरों  के

 बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गोदामों  में  सरताज  जमा  करना

 6587.  श्री  गा०  दा  मिश्र
 :

 क्या  खाद  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 केन्द्रीय  गोदामों  में  अनाज  जमा  करने  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 केन्द्रीय  गोदामों  की  देखरेख  पर  प्रति  वर्ष  कुल  कितना  धन  व्यय  किया

 जाता  है  ;

 इन  गोदामों  की  भाण्डागार  क्षमता  कुल  कितनी  है

 1964-65,  1965-66  और  1966  67  में  इन
 arr rr rrr  है द  क  क  क  दिली  कितना  खाद्यान्न

 खराब  हो  अथवा  चूहे  खा  गये  ;  और

 a.
 (  2  )  खाद्यान्न  को  खराब  होने  से  बचाने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रन्ञासाहिब

 शिन्दे  (*)
 केन्द्रीय  गोदामों  में  अनाज  जमा  करने  के  लिये  की  गई  व्यवस्था  का  ब्यौरा  इस

 प्रकार --

 (1)  बरसात  के  पानी  के  at  का  अकसर  निरीक्षण  किया  जाना  और  नाली  के  अधिक

 भर  जाने  आर  इसका  पता  लगने  पर  इसकी  मरम्मत  किया  जाना  ।

 (2)  अनाज  के  प्राप्त  होने  पर  उसकी  जानवरों  इत्यादि  से  करना  |

 अनाज  की  बोरियों  के  नीचे  संरक्ष  कोष्ठों  के  लगाये  जाने  की  व्यवस्था  की
 (3)

 जाना  |

 (4)  जमा  किये  गये  अनाज  का  नियमित  अवधि  में  निरीक्षण  किया  जाना  ।
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 (5)  अनाज  खराबी  के  अनस a  उसका  रोग  निरोधक  दवाई  छिड़क  कर  या  शनी

 देकर  उपचार  किया  जाना  ।

 पक्षियों  को  की  व्यवस्था  किया  जाना (6)

 (7)  आग  बुलाने  की  व्यवस्था  किया  जाना  |

 (8)  चोरियों  को  रोकने  के  लिये  पर्याप्त  वाच  एण्ड  बाइ  कर्मचारियों  की  व्यवस्था

 किया  जाना  |

 1966-67  के  दौरान  162.47  लाख  रुपये  व्यय  हुए  ह |
 |

 ह
 ।  1  1967  तक  इन  गोदामों

 में  जमा  करने  की  क्षमता  15,83,200

 दन  थी

 सरकार  द्वारा  बनाये  गये  गोद/म  चूहों  से  रक्षित  किराये  फर  लियें  गये

 कुछ  गोदामों  में  ही  चूड़ों  से  हानि  पहुं  चने  की  झांका  ।  गोदाम  में  वजन  कमी  अनाज

 के  सुन  चूड़ों  और  पक्षियों  द्वारा  हनी  पहुंचते
 के  कारत  होती है  |

 इनके  द्वारा  अलग  2  की  गई  हानि  का  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  है  पिछले  तीन  वर्षों  में  सब

 केन्द्रीय  गोदामों  में  हुई  कुल  हानि  का  औसतन  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ।

 क्ष  एक पन् रित  को  गई  में  ata  हानि

 1964-65  0.26

 1965-66  0.2

 1966-67  (  0.11 \  अवस्था py ी  )

 aay  a  ore
 (=)  बनाये  गये  गोदाम  चूहों  से  रक्षित हैं

 के  लिये  कोई

 कदम  उठाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  किराये  पर  लिये  गये  गोदामों  में  चूहे  पकड़ने  और

 के  लिये  तकनीकी  कर्मचारी  कायें धूनी  देकर  adi  ढारा  किये  गये  नुकसान  से  बचाने

 करते हैं  ।

 Seeds  For  Kharif  and  Rabi  Crops

 6588.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 CAL  IU  tlie wt  for  the  K (a)  the  quality  of  improved  sezds  stored  by  Governme  Kharif  and  Rabi
 crops  fi  the  year  1957-68,  crop  wise  ;

 (b)  the  manner  in  which  these  seeds  will  be  distributed,  state-wise  ;  and

 (c)  the  rate  at  which  Government  purchased  these  seeds  and  the  rate  at  which
 they  would  be  sold  to  the  farmers  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Commuaity  Development
 and  Cooperation  (  Shri  Annasahib  Shinde )  :  (a)  The  Central  Government  is  not  keep-
 ing  any  stores  of  improved  seeds  at  present,  However,  a  proposal  for  maintenance  of
 buffer  stocks  of  seeds  of  various  crops  for  meeting  unforseen  demaqds  from  States  is
 under  consideration.

 (b).and  (c) ६  Do  not  arise

 6498



 थ

 लिखित  उत्तर 25  1967.

 क

 ...  केरल  में
 नौका  निर्मा  कारखाना

 658

 =e

 ष्क््ठ  aa  थ्री  रसानी

 थ्रो  छह  गोपालन :  ae  be  ज्योतिमंय बसु  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 )  क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  क्त्र  rat है
 जिसमें  भारत  रूस

 करार  तगत  केरल  में  इस्पाती  नौकानिर्माण  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रश्न  को

 द देने
 के  आधार

 पर
 विचार  करने  का  अनुरोध

 गया
 है  ;

 ्
 यदि  तो  उस  पर  aa  frag  किया  गया  है  ;  और

 थ

 ह

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री ( (  ब  श्रन्नासाहिब
 far  भारत-रूस

 करार  के
 अन्तर्गत

 केरल  में  उपयुक्त  स्थान पर  इस्पाती  फिशिंग

 वैसे
 निर्माण  के  कारखाना  बनाने  हेतु  केरल  सरकार  से  एक

 त

 हुई
 थी  ।  ः ्

 ः
 और  1966

 में
 किए

 गए
 इन्फ़ो-सोवियत  केडिट

 के

 पन्तगंत जो जो  काय  हुए  उनमें गहरे  समुद्र से  मछली  पकड़ने
 का  उद्योग  मी  a

 है॥  शर
 मान्य  रूप  में  है  और  मछलियों  के  विकास  सम्बन्धी  विशेष  परियोजनाओं  से

 इ
 or

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  मछलियों  के
 क्षेत्र

 में
 करार  को  लागू  करने  के  लिये

 नियम  था
 यमों  को  अलग  से  निश्चित  करना  होगा ।  इस  करार  के  अन्तर्गत  फिशिंग

 द

 स्प

 नौका  निर्माण  कारखाना  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर  इस  समय

 ae ।  अतएव  इस  समय  कारखाना  के  स्थापना  के  प्रदान  पर  विचार  as  द

 Supply  of  Seeds  and  Fertilizers  to  Punjab  at  Cheap  Rates

 ह
 Shri  Raghbuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Food  and

 eri ‘iculture  be
 wai  0  state :

 whether  the  Chief  Minister  of  Punjab  has  urged  upon  the  Cen  (00४८१ 111८0६
 10 St  ly  seeds  and  fertilizers  at  cheaper  rates,  failing  which  the  State  Gove  nent  would
 stop  the  supply  of  foodgrains  to  them  at  the  existing  prices

 (b)  whether  he  has  also  demanded  that  a  tractor  plant  be  set  up  there  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  Food,  Agricultnre,  Community  Development
 and  Cooperation  (  Shri  Annasahib  Shinde  )  (a)  Chief  Minister  of  the  Punjab  had  recen.
 tly  mentioned  that  they  would  appreciate  supplies  of  improved  seeds  and  fertil  cons-

 onat  with  their  effort  for  higher  food  production.  He  also  mentioned
 thet

 the  rs fa IrmMers
 of  jab  were  feeling  that,  after  the  rise  in  prices  of

 fertilisers,  the
 Bae

 the  ure  getting
 fo  foodgrains is  not  attractive  enough.  There  was  no  suggestion  of s  ping  supplies 0  ioe

 ains  to  the  other  States

 थ
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 er.

 ण्य  Yes

 (c)  Punjab  has  a  system  of  purchases  in  the  regulated  markets  for  supplies  1

 Central  Pool  of  Foodgrains.  Performance  of  Punjab  in  this  matter  has  been  very  s

 factory.  In  spite  of  the  present  prices  of  seeds  and  fertilisers,  the  demand  for  b

 rom  the  Ponjab  has  been  more  than  what  could  be  supplied.  Though  it  is  true  tha

 farmer  would  appreciate  higher  prices,  it  will  not  be  correct  to  say  that  the  present
 omics  of  agriculture  in  foodgrains  in  Punjab  is  not  attractive  enough.  Licencing

 already  been  completed  for  the  projected  requirements of  4-wheel  tractors  during
 Fourth  Plan  period.  If  this  target  is  raised.  the  request  of  Punjab  could

 be  consi
 along  with  other  claims  that  may  exist  at  that  time.

 Payment  of  Arrears  to  Sagarcane  Growers

 6592,  Shri  Raghavir  Singh  Shastri  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  ¢
 riculture  be

 ६0  state: ड ple

 ह  (a)  the  names  of  sugar  mills  in  U.  P.  which  have  not  paid  arrears  to

 grov
 wers  so  far ;  and

 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  to  make  the  payment  forthwith  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Devel

 and  Cooperation  (  Shri  Annasahib  Shinde  )  ॥  (a)  A  statement  showing  the  names  vom
 factories  against  whomthere  are  arrears  of  sugarcane  price  is  Laid  onthe  Table

 House [  Placed  in  Library  Sce  No.  LT-1186/97  ]

 of

 The  Government  of  Uttar  Pradesh  has  been  asked  to  take  stringent  meas-
 द  ares  against  the  defaulting  factories  especially  in  cases  where  the  amounts  a

 There  is  a  provision  in  the  Uttar  Pradesh  Sugarcane  (  Regulation  of  Suppl:  a
 t,  1953,  whereunde:  the  State  Government  can  take  action  to

 recover
 of  cane

 price
 as  arrears  of  land  revenue.

 फ्लाइ ग क्लब

 03
 ि  थ

 65  रा०  रखी  fag  देव  a

 श्री  जमात

 धोन्रेद्रनाय देव

 क
 तथा  ध्रसेनिक  उड्डयन  मंत्री

 या
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत में  किन-किन  फ्लाइंग  क्लबों  ara  राज  सहायता  प्राप्त  होती

 व
 इनमें  से  प्रत्येक  क्लब  में  कितने  प्रशिक्षणार्थी हैं  ?

 पर्यटन
 तथा

 भ्र सेनिक
 उड्डयन  मंत्री

 (
 डा०  कर्ण  (*)  att  vs

 1967  को  केन्द्रीय  सरकार
 की  उड़ान  उपदान  योजना  में  सम्मिलित  फूलों

 क्लबों
 के

 नामों

 तथा  इन  क्लबों  में  से  प्रत्येक  में  प्रदिक्षणाधियों की  संख्या  को  बताने  वाला  क  uy  a

 पर  रख  fear  गया  [  पुस्तकालय में
 गया

 ।
 देखिये

 dex  कुल
 ०  ato

 | 1187/1
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 बई विमान  सेवायें

 प्रो  रा०  fag  देव  a  ee  at  बयान so  >

 «१०

 श

 थो  दे०  जमात :  ~  प्रलाद

 थी  घीरेन्द्रनाय :  ्

 क्या  पटन  तथा  श्रमिक  घव्छबन  मंत्री  यह  बताने  की  क

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 नई  विमान

 सेवायें  area  ने
 के  प्रस्तावों  पर  विचार

 क्या

 लाख

 हा
 है

 ।  यदि  तो  नई  विमान  सेवायें  किन-किन  स्थानों  re

 अन्तिम  fra  कब  तक  किये  जाने  की  सम्मावना है  ;  _

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  और  भुवनेश्वर  के  बीच  एक  सीधी  fra

 हि

 ह  सेवा
 श्नारम्भ

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;
 और

 यदि  दिल्‍ली  और  विशाखापट्टनम अथवा  मद्रास  के  बीच  एक

 कोक

 विमान

 ~S

 जो  रास्ते  में  रूरकेला  और  भुवनेश्वर  आरम्भ  की उ  ये  तो  क्या

 ae  म्बन्घ  में  कोई  अनुमान  जगाया  गया  है  कि  भविष्य  में  पयंटक  यातायात  इससे  कितना

 q  rar ?

 ि
 eq  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्रो  (  डा०  करणसिंह  )  :  विमानों  की  कमी

 में  रखते  हुए  आई०  ए०  सी०  का  फिलहाल  कोई  नयी  विमान  सेवा  आ
 भ  करने

 का

 i_

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  a  व

 (")
 और  (=)  दिल्ली-भुवनेश्वर  के  बीच

 ste  उपले  के  लिए  एक सीधी रि  समान
 सेवा  आरंभ

 करने का
 प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ
 है

 न  an  |
 जांच की  जा

 ne

 वालों  में  दिये  जाने  ara ड  न  पर लाइन्स  कारपोरेशन  था

 भी  जेना  थी  वेदान्त बद

 ः  ait  बे०  प्रख्यात  थी  प्रसाद
 द  eit  रा०  रा०  fag  देव

 गया  तथा  धनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क

 द
 क्या यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  की  विमान  सेवाओं  में

 दिये जाने  वाले  खाद्य  पदार्थ  की  मात्रा  में  कोई
 कमी  की  गई

 ag  तो  द
 /
 प्रकार

 जितनी  बचत बत  को  गई

 है  कौर

 इसके
 क्या  का

 कारण  हैं
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 पेंशन  तथा
 स्वनिक  seat  मंत्री  (  डा०  suite  से

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  की  उड़ानों  के  दौरान  दिये  जाने  वाले  खानों  के  परिमाण  fsaa Wy BTS

 ह
 रिश्वत  नहीं  हुआ  है

 ।
 परन्तु  फॉकर  फ्र'डशिप  तथा

 डकोटा  विमानों
 में

 खानों
 के  स्वरूप  में

 परिवर्तन कर  दिया  गया  है  ।  यह  परिवर्तन  इन  विमानों  में  खाने  को  गरम
 करने  के  उपकरण

 न

 होने  के  कारण  किया  गया  है  ।

 व
 राष्ट्रीय राजपथ  संख्या  6  ि

 6596.  थी  धो रेन् द्रनाथ

 थी  रा०  ही  fag  देव :

 या  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  को  ea

 ह
 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  6  के  उप माग  के  ण

 में  क्या  प्रगति हुई  है
 ताकि

 ae  प
 और  क्योंकि  के  बीच  दुर्गम  घाटी  से  होकर  न  जाना  पड़े

 ;

 ि  क्या  यह  सड़क  नियत  समय  में  पुरी  हो  जायेगी ;

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 हो

 इस  परियोजना  पर
 अब

 तक  कितनी
 राशि  खर्चे  हुई  है

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  थो  भवत  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्रित
 की

 जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर
 रख

 दी
 जायेगी

 ।

 राजस्थान  में  प्रयोगात्मक  नलकूप

 6597  डा०
 fag

 :  द

 श्रीमती  नीलम  कौर :
 a

 ee  दी  tat  दि

 खोदे
 गये

 (  पिछली  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  में  जिले

 ड्

 वार  कुल

 ो

 प्रयोगात्मक  नलकूप

 उन  में  से  कितने  प्रतिशत  नलकूप  सन्तोषजनक  पाये  गये  ;  और  ्

 aq  1967-68  में  राजस्थान  में  राज्य-वार  कितने  प्रयोगात्मक  नलकूप  खोदने

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (eft  ध्रन्नासाहिब
 ह

 fad )
 ओर  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय के

 अधीन  समावेशी  नलकूप  संगठन  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  (  1964-65,  1965-66  तथा

 966-67  )
 के  दौरान  राजस्थान  में

 भुगत  जल  की  कोई  खोज  नहीं की  गई  है  ।  राउ

 सरकार  की  प्रार्थना  पर  संगठन  1964-65  से  राजस्थान  के  अभावग्रस्त  क्षेत्र  जैसलमेर

 नागौर  तथा  जालोर
 के

 जिलों  में  200
 नलकूपों के  नि

 6502
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 _

 में  राज्य  सरकार  की  सहायता  कर  रहा  है  ।  अप्रैल  1967  के  अन्त  तक  जिलेवार  खोदे  गए

 नलकूपों  की  संख्या  निम्नलिखित

 THAT  खोदे  गय
 नलकूपों

 को  कुल  संख्या  संतोषजनक  पाये  गये

 1  जैसलमेर  47  32

 33  13

 27  डमर ध रमाभ
 बीकानेर
 लागू

 58  45

 जोधपुर  13  4

 जलोर  37  28

 i  नागौर

 35  21

 35  19

 विल

 te

 162

 ता  लगभग  63  प्रतिशत | a

 roe  1967-68  के  दौरान  समावेशी  नलकूप
 संगठन

 राजस्थान

 नद  बोर
 खोदने  का

 प्रस्ताव  रखा भुन  dew  तथा  जयपुर  जिलों  की  घाटियों  में  8

 है
 |
 ह rey  स्थानों  का  चुनाव

 अभी
 करना  है  ।

 किय

 द  1967-68  के  दौरान  संगठन  ने  200  न
 में  से  29  नलकूप  ने  का  मी  प्रस्ताव

 कि  जिलेवार  कार्यक्रम  निम्न

 ok

 1.  जालोर  12
 अन  र

 7

 1

 4 चुरू

 नागौर  4

 28-+  अमी  तक  स्थान  का

 चुनाव  नहीं  किया  गया

 हरयाना में  प्रयोग  णा  लल कप

 6598.

 मरता

 क्षरण  शाल  सदर  क  त्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 ॥
 1967  के  अस्त  तक  हरयाना  में  कितने  प्रयोगात्मक  नलकूप  खोदे

 क

 सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-यंत्री  (sit a

 sel  rt

 ate
 ie)

 भूतपूर्व  पंजाब  राज्य  में  भूमिगत  जल  का  समन् वेषण  करते  समय
 स

 उन  क्षेत्रों  में 10.0  समावेशी  छ्िद्रण  किय ेथे  जो  अब

 =

 a
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 में  चले  गये  इनमे ंसे  केवल  11
 छंदों  मे

 से  पर्याप्त  मात्रा  में जल  उपलबध

 हो  सका  है  |

 दि  aw
 .

 बा स्वर--कसक  तता  मिर  fara  सेव
 द  क

 a 6599. 1  oe नन्  fas  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 किक
 mi qt

 mat  ‘aie  कलकत्ता  के

 क

 सेवा  भारती
 करने का  कोई

 घर

 मत  वर
 gfe  am  a  एना

 पर्यटन  net

 —

 (ato  कर्णसिंह )  और  बम्बई

 कौर  कलकत्ता  मानों से  चलाई  जाने  वा
 जी

 विमान  सेवाओं  द्वारा  पहले  से  जुड़े

 हुए  हैं
 ।

 द
 क

 Insects  In D.  M  ड  Ailk  Bottle

 6600.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 ः

 Shri  Jaganuath  Rao  Joshi

 the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  p  state

 whether  it  is  a  fact  that  apart  from
 pee}

 nc  particles,  insects  were  also

 foun  | 10  a  sealed  milk  bottle  of  the  Delhi  Milk
 Sche

 rding  to  microscopic  exami-

 nation  |  a  Doctor  of  Pusa  Road,  as  reporte  in  the
 ‘Hindustaa

 of  the  26th

 April  =

 (b)  if  so,  whether  Government  had  ordered  an  enquiry  ;

 (c)  if  so,  the  result  of  the  enquiry  ;  and  द

 (d)  aetion  taken  thereon  ?

 ह  ध
 क  कि

 The  Minister  of  State  In  the  Ministry  Agriculture,  लि 1) 111: 116  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  It  |
 as  not  been  possible  to  obatin  particulars

 ource. regardii  ४  the  complaint  referred  to  from  211!

 Quantum  of  Ration  in Delhi
 .

 >(d)  Do  not  arise

 01  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal

 e  Minister  of  Food  and  Agricu  pleased  to  state

 hether  it  is  a  fact  that  tl
 ration  in  Delhi  is  insufficient  to  meet

 the  dema  f  the  people ;  and

 (b)  i  ther  is  any y proposal  under  consideration  to  inerease  the  individual

 quota  of
 ration  ?
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 re  लिखित  उत्तर
 ee  गयाना

 The  Minister  of  State  im  thé  Ministry  of  Food  gricultare  Comaranity  velopment

 and  operation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  No  Si  The  quenatum  canon  be  consi-

 hould  be das  insufficient  although  there  is  a  demand  in  some  quarters  that
 reased

 (6)  No  increase  is  contemplated  at  present

 ॥ Riles ह | Bogus  Votes  Cast  during  Fourth  General

 6602  Shei  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Onkar  Singh

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  bogus  votes  cast  during  tt  rth  General  Elections  and  the
 ac  कै on  taken  by  Government  against  the  persons  conce

 (b)  whether  Government  are  considering  any  scheme  to  take  mc  ‘ingent
 reasures  im  future  in  the  matter  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Law  (Shri  D.  R.  Chavan)  (a)  | 14  is

 possible  to  give  the  number  of  bogus  votes  cast  during  the  last  country  wide  gene
 not eral » tha t  ne elections  ur  even  to  give  an  approximate  idea  of  that  oumber.  Information  regarding

 क number  of  tendered  votes  and  number  of  cases  in  which  the  identity  of  voters  was  succe-

 ssfully  challenged  during  the  elections,  which  have  a  bearing  on  this  question  is  being

 collected

 (b)  and  (c)  The  Provsions  contained  in  section  61  of  the  Representation  of  th

 People  Act,  1951,  and  rules  35,36  and  37  of  the  Conduct  of  Elections  Rules,  1961,  togeth
 ith  the  provisions  of  Section  171F  of  the  Indian  Pénal  Code  are

 considered  adec  ate
 curb  the  evil  of  impersonation.

 ee

 Sugar  Quota  of  Foreign  Missioas  ia  Dethi
 on

 6603.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Sbri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal  द

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state
 भ

 _  (a)  whether  itis a  fact  that  the  foreign  Missions  in  Delhi  have  appealed  to  the

 Central  Government  not  to  reduce  their  sugar  quotas  ;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon  ;

 (c)  the  percentage  of  reduction  proposed  in  the  case  of  above  quotas  ;  and

 (0)  the  difference  between  the  above  quota  and  quota  of  an  ordinary  citizen  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community,  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  to  'c)  No  Foreign  Mission  in  Belhi  has

 reduction  Ay approached  the  Central  Government  against  the  sugar  quota  of  the

 members  of  their  Missions.  Two  of  the  Foreign  Missions,  however,  bave  approached
 the  Delhi  Administration  for  restoration  of  the  quota  of  their  establishments,  The

 quotas  of  establishments  in  Foreign  Missions  having  a  weekly  quota  of  up  to  one  bag  and

 more  than  one  bag  were  originally  reduced  to  373./°  and  50%  réspectively.  The
 fromet

 r

 ave
 since  been  increased  to  75./*.
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 (d)  There  is  no  difference  between  the  quotas  of  a  member  of  a  Foreign  Mission

 and  of  an  ordinary  citizen

 a

 660  qo  me a  च्  क्या  खाद्य  तथा  कृषि
 fe  म-त्री  यह  बताने  की  कपा

 wit  क

 क
 गया  दिली

 ए नली दु दुग्ध  का  प्रबन्ध  fas  ली  प्रशासन को  कोई  प्रस्ताव

 सरकार
 के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव
 an  कहावत  नाने

 संभावना
 है  ।

 क़षि  सामुदायिक  विकास  तथा  दकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 धन्ना  सा  ra  जी  ati  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 सन  को  तोपों  का
 प्रस्ताव  है

 )  अमी  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  कब  तक  ऐसा  हो  सकेगा

 a
 a

 दोहरी  घाट  (  उत्तर  प्रदेश  )  से
 आगरा  नदी

 भर

 66
 ort ध  विश्वनाथ  we  क्या  परिवार  क  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fi

 (*)
 ग दें  घाघरा

 नट ो  पर  qa  सताने  के  में
 लब

 सके
 ति

 हुई  है  ;

 थ  )  इस  कायथ  पर  अब  तक  |
 ना  धन्  व्यय  हुआ  है  ;

 यह  काय  कब  थ  हो  जायेगा
 थ

 बहन  तथा  नौवहन  मंत्रालय  उप  मन्त्री  मत  ददन )  अब  तक

 20  प्रतिश्त  काय  पूरा  हो  चुका  है  ।
 कि

 न  1967  के  अन्त  (15
 हय  पर

 26.35  लाख  रुपया खर्च  हो

 चुका  था  t

 इस  काय  की  मान  970
 तक  पूरा  होने  को का सम्मा

 al

 Assistance  for  Development  of  Animal  Husbandry  in  U  Pp
 ह  ह

 Sbri  Vishwa  Nath  Pandey  iculture  be

 state pleased

 Will  the  Minister  of  Food

 J}  T  द  ntral  Govern- the  amount  paid  to  the  Government

 ion  1966-67  for
 carrying  out

 the  prog
 Nt) च् and  (ii  ii)  pis  State  ;  and  mal  Hisbandny,

 (ii)

 हना  लान हना  लान

 dairy

 o

 eam प्

 ।  पाछ  lemes  in  Uttar  Pradesh  dur कद  the  above  period  ?
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 25  1967  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Food,  Agriculture  Commanity  Development
 and  Cooperation  ‘Shri  Aonasabib  Shinde):  (a)  and  (b)  Information  about  the  anticipa-
 ted  expenditure  is  furnished  by  the  State  Government  in  respect  of  each  Head  of  Develo-
 pment  and  sanctions  are  also  issued  according  to  Heads  of  Development  Animal

 Husbandry  and  Dairying  and  Milk  Supply  Programmes  fall  under  one  Head  of  Develop-
 ment  and,  therefore,  separate  figures  are  not  available.  As  Central  financial  assistance is
 Sanctioned  on  the  basis  of  the  departmental  figures  of  actual  expenditure  in  the  first
 three  quartes  and  anticipated  expenditure  in  the  4th  quarter,  the  final  amount  actually
 spent  will  b  available  only  at  the  tim:  of  final  adjustment  of  Central  assistance  on

 receipt  of  audited  figures.  Information  available  at  present  viz.  Central
 assistance

 sanctioned  during  the  year  1966-67  and  the
 anticipated

 expenditure  in  1966-67  are  given

 below  न्

 Animal  Husbandry  Dairying  (Rs,  ia  lakhs)
 &  Milk  Supply  heries

 4,  Central  assistance  san-

 ctioned  5.09  4.29

 Anticipated  expenditu

 re  (Including  States’  as

 reported  by  the  State
 Govt  203.04  24.93

 विदेशों  से  खाद्यान्नों  का  aaa

 6607
 थी

 विश्वनाथ  पाण्डेय  व्या  खाद्य  तथा  कु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1966-67  में  चावल  और  गेहूं  का  कुल  कितना  आयात  किया  गया  ;

 किन  किन  देशों  से  इन  खाद्यानों  का  आयात  किया  गयां  ;  और

 उन  पर  कुल  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  खच  को  गई  ?

 MTT,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 e e साहिब  और  एक  विवरण  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  [  पुस्तकालय
 में  रखा  देखिये  रखया  एल०

 eto  1988/67]

 130.41  करोड़  रुपये  की  ।

 अमरीका  में  एयर  इडिया  दवारा  कामज  को  साड़ियों  को  frat

 6608  ध्  श्रोंकार लाल  बैरवा

 श्री  झोंककर सिह

 क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर  अमरीकी  कागज  की  साड़ियां

 रोकी  ग्राहकों  को  सस्ते  दामों  पर  बेच  रहा  है  ;

 6501
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 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  एयर  इडिया  के  ऐसा  करने  से

 भारतीय  साड़ियों  की  बिक्री  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  क्योंकि  भारतीय  साड़ियां  अमरी
 की

 महिलाओं में  बहुत  लोक  प्रिय  हैं  ;
 और

 यदि  तो  एयर  इडिया  को  कागज  की  साड़ियां  बेचने  की  जिसका  अमरीका

 में  भारतीय  साड़ी  के  विक्रय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  हैं  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्ड्यन  मन्त्री  करप  fag)  से  एयर

 इडिया ने  qo  एस०  ए०  में  अपने  ग्राहकों  को  प्रचार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  कागज  की  साड़ियां

 एक  नवीनता  रूप  में  बेची  बिक्री  नकद  रूप  में  नहीं  की  अपितु  कूपनों  द्वारा  ।  कोमल

 4.95  डालर  थी  ।  एयर  इंडिया  वाले  साड़ियां  व्यवसाय  की  दृष्टि से  अथवा  आम  जनता

 को  नहीं  बेच  रहे  थे  ।  कागज  की  साड़ियां  बेचने  का  रद्द दय  यात्रा  को  प्रोत्साहित

 करना  था  ।

 मध्य  प्रदेश  के  आदिस  जातीय  क्षेत्रों  में  सहायता  कायें

 6609  श्री  आकार  लाल  बैरवा

 ऊपरी  aint  सिह

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ख़ादिम  जाति  सलाहकार
 परिषद्‌

 ने  आरोप  लगाया है  किਂ  मध्य  प्रदेश
 cerca,  पता  वात में  आदिम  जातीय  खण्डों  के  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  पट  चत  Deas  बहुत  कम  हो  रहे

 हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  पर्याप्त  सहायता  कार्य  करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  को

 कितनी  सहायता  दी  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  शिन्द े)  हां  ।  उन्होंने  यह  शिकायत  अप्रैल  1967 में  को  परन्तु

 सके  बाद  बड़े  पम  पर  सहायता  के  लिये  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  सुखा  पीड़ित  लोगों  के  लिये

 लिखित  सहायता  दी  है

 (1)  1966-67  कौर  67-68  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  सहायता  काय  करने

 और  जैसे  उर्वरक  इत्यादि  खरीदने  के  लिये  300.14  करोड  रुपये

 की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 (2)  राज्य  सरकार  को  सहायता  के  लिये  4500  टन  गेहूं  वितरण  के  लिये  मुफ्त

 ware  की  गई  है  1

 (3)  इस  वर्ष  300  टन  दुग्ध  qu
 मी

 बच्चों  तथा  गर्भवती  स्त्रियों  में  मुफ्त  वितरित

 करने  के  लिए  अलाट  किया  गया  11  टन  सुखी  किशमिश  भी  मुफ्त  बांटने

 के  लिये  की  गई  है  ।
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 सावर
 1889

 (4)  राज्य  सरकार  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  अपने  स्टाक  में  से  2,000

 टन  मामलो  इस  शर्तें  पर  प्रयोग  में  ले  भराये
 कि  विदेशों

 से
 प्राप्त  होने पर  उन्हें

 इसी  मात्रा  में  मेंज  दान  के  रूप  में  दे  दिया  जायेगा  ।

 (5)  विभिनन  स्वेच्छिक  संस्थाओं  ने  मुफ्त  रसोई  बनानी  श्रारम्भ  की  है  और  इसके

 खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  प्रधान  मन्त्री  सुता  सहायता  निधि के

 के  लिए  स्टाक  में  से  125  टन  गेहूं दी  गई  है  ।

 (6)  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  सहायता  ु  के  लिये  पिछले  वर्ष  6  वाहन  मुफ्त  दिये

 गये  थे  ।  इस  वर्ष  भी  एक  और  ट्रक  दिया  गया  है  ।

 मलयेशिया  के  साथ  विमान  सेवायों  सम्बन्धी

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  ga  fag  कोटा  :

 क्या  पर्यटन  तथा  उसे  निक  उड्डन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 क्या  यहं  सच  है  कि  भारत  और  मलयेशिया  के  बीच  विमान  सेवाएਂ  चलाने  के

 लिये
 दोनों  देशों  के  बीच  हाल  में  विमान  सेवाओं  सम्बन्धी  करार  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  इया  है  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  कश  हां  ।  भारत  सरकार

 तथा  मलेशिया  की  सरकार  के  बीच  9  1967  को  नई  दिल्‍ली  में  एक  विमान  सेवा  करार

 पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 (=)  करार  में  एयर  इंडिया  द्वारा  कौला  लम्पुर  को  और  उससे  होकर  तथा  मलेशिया

 सिंगापुर  एयरलाइन  द्वारा  मद्रास  को  विभाव  सेवाओं  के  परिचालन  की  व्यवस्था  की

 गयी  है  ।

 राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  को  संख्या

 6611.  श्यो त्रि  ato  शास्त्री  :  कया  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1967  तथा  31  1967  को  राज्य  विधान  मण्डलों  में  सदस्यों की  कुल

 संख्या  राज्यवार  कितनी  थी  ?

 fafa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ato  राठ  :  लोक  प्रतिनिधित्व

 1950  से  संलग्न  द्वितीय  और  तृतीय  अनुसूचियों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 स्तम्भ  2  में  राज्य  के  सामने  उपस्थित  विश्ििष्टयां द्वतीय  अनुसूची  के

 31-1-1967  को  विधान  सभाओं  की  कुल  सदस्यता  उपस्थित  करती हैं  ;  उक्त  अनुसूची  के

 स्तम्भ  5  में  दिए गए  तत्संगामी  झ्रांकड़े  उन  राज्यों  की  बाबत  31--5-1967  को  हर  एक

 विधान  सभा  की  कुल  सदस्यता  उप दर्शित  करते  हैं  ।  जहां  तक  तृतीय  अनुसूची  में  हर  एक

 राज्य  के  सामने  ब्यौरेवार  दिए  गए  विधान  परिषद्‌  के  स्थानों  का  सम्बन्ध  इनके  सिवाय  कि
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 Writte  oe

 a ea
 Answers  Sravana  3,  1889  (Saka)

 मध्य
 प्रदेश  राज्य  विधान  परिषद  अमी  गठित  नहीं  की  गई  स्थानों  की  संख्या  वहीं  बनी

 विभिन्‍न  राज्य  विधान  सभाओं  और  राज्य  विधान  परिषदों में  31-1-1967  और

 31-5-1967 को  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  दलित  करने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 ह
 दिया  मया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1189/67]  ह

 हर  एक  ऐसे  सदन  के  नामनिदिष्ट  सदस्यों  द्वारा  पदत्याग  के  परिणामस्वरूप  या
 ह

 अन्यथा  हुई  रिक्तियों  यदि  कोई  संख्या  इस  विवरण  के  प्रन्तगंत  नहीं  आती

 न
 तो  निर्वाचन

 आयोग  और
 न

 यह  मन्त्रालय ही  ऐसे  सदस्यों  के  नाम  निदेशन  से  सम्पृक्त  है
 ।

 Allowance  to  Delhi  Teachers  Eotrusted  with  work  connected  with  Rationing
 द

 6612.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Wil!  the  Minister  of  Food  aad
 Agricultu

 ae
 ed  to  state

 1)  whether  it  is  a  fact  that  most  of  Delhi  teachers  were  entrus
 d  with

 the  work
 of  vey  and  preparation  of  ration  cards  inorder  to  introduee  rationing

 | ह  thi
 a

 (b)  whether  they  were  paid  any  allowance  therefor

 (c)  if  so,  when  and  the  amount  paid  thereof  ;  and

 (d)  if  not,  the,  reasons  therefor  ?

 ,  The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  |  mmaaity  Development

 and  Cooperation  (5071  Annasabib  Shinde) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir

 (¢)  Does  not  arise.

 (d)  Payment  has  not  yet  been  made  since  requis?  nformation
 bas  not  been

 sut pmitted  to  the  Delhi  Administration  by  the  Municipal  Corporation,
 Del  hi  and  the  New

 Delbi  रहे
 nicipal  Committee.

 क  क

 ट्रंबटरों का श्रायात का

 613  थ्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की कृपा

 करेंगे कि

 .  क्या  सरकार  ने  एग्रीकल्चर  मशीनरी  डील सं  मेनुफक्चरसे  एसोसियेशन  के  प्रधान

 के
 इस  कथन  की  जांच  कराई  है  कि  आयातित  ट्रैक्टरों  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का

 अनुमान  श्रीनाथ  है  क्योंकि  ट्रक्टर  निर्माताओं  के  पास  1500  से  अधिक  ट्र  क्टर  बिना  fa

 ;  पड़े  और  यदि  तो  जांच  का  क्या  frome  निकला  और

 कया  अमरीका  की  फोड  मोटर  कम्पनी  ने  भारत  को  रुपये  में  भुगतान  के  आधार

 पर  75000  ट्रैक्टर  बेचने  की  पेशकश  की  हैं
 और

 बया  सरकार  ने  इस  पेशकश  को  अधिक

 करने  का  निर्णय है  ?

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहब  :  नवम्बर  1966  से  फरवरी  1967  तक
 की  अवधि

 में

 विनिर्माण
 के

 कासा  दुस्  रहान  pire
 हो  गये  करत

 सत्य  वृद्धि

 को  प्र प्रत्याशा में  यह  स्टाक
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 25  1967
 लिखित

 उत्तर

 जानबूझ  कर  रोका  गया  था  ।  अनिवार्य  पण्य  1955  के  म्रन्तगंत  मूल्य  शिकारी

 के  पहचान  स्थिति  में  सुधार  होना  शुरु  हो  गया  और  विक्रय  तथा  बाकी  के  आंकड़ों

 से  प्रतीत  होता है  कि  ऐसी  कोई  समस्या  बाकी  नहीं  हैं  ।  सेक्टरों  की  मांग  बहुत  हैं  और  कुछ

 लोकप्रिय  किस्मों  के  ट्रैक्टरों  के  लिए  कृषकों  को  काफी  देर  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  हैं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 खेतों  को  उपज  बढ़ाने  के  लिए  जर्मनों  से  सहायता

 6614  श्री  देवकीनंदन  पाटोदिया  :

 श्री  रा०  ब्या  :

 क्या  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  जमन  कि  लोकतंत्रात्मक  गराराज्य  ने  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 भारत  को  हाल  में  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  सहायता  किस  रूप  में  दी  जायगी  और  उसकी  दत  क्या

 हैं  ;  और

 क्या  यह  हमारी  खाद्य  समस्या  के  अल्पकालीन  हल  के  लिए  उपयोगी  सिद्ध  हो

 सकती है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मन्ता

 साहिब  नहीं  ।  जमन  लोक-तस्त्रात्सक  गणराज्य  के  व्यापार  प्रतिनिधि

 ने  कृषि  तथा  सम्बन्धित  विकास  के  कार्यों  में  तकनीकी  सहायता  की  सम्भाव्यता  के  बारे  में

 कुछ  पूछताछ  की  थी  ।  फिर  भी  वाणिज्य  मन्त्रालय  ने  जो  व्यापार  प्रतिनिधि  के  प्रस्तावों  से

 सम्बन्धित  है  इस  मामले  में  कोई  पत्र  व्यवहार  नहीं  किया  है  ।

 (a)  और  प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 खाद्य  पदार्थों  को  लाने  ले  जाते  पर  प्रतिबंध

 6615.  श्री  ई  :

 थ्री  ga  गौडा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1964  से  अब  तक  खाद्य  पदार्थों  को  लाने-ले-जाने  पर  नियंत्रण

 अथवा  प्रतिबन्ध  लगा  रखा  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री

 साहिब
 :  tal
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 Written  Answers  July  25,  1967

 कुछ  खाद्य  पदार्थों  चावल  घटिया  किस्म  का  अनाज  इत्यादि  को  एक

 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  पर  या  तो  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रतिबन्ध

 लगाये  गये  हैं  ।  यद्यपि  खाद्य  पदार्थों  पर  लगे  इन  प्रतिबन्धों  में  क्षेत्र  2  के  अनुसार  भिन्नता

 तथापि  ने  निम्नलिखित  बातों  से  सम्बन्धित  हैं  :

 (1)  खाद्य-पदार्थों  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  पर  जोनल  प्रतिबन्ध  :

 चावल  और  धान  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  एकल  राज्य  जोन  हैं  ।

 गेहूं  के  सम्बन्ध  में  भी  दक्षिणी  जौन  जिसमें  आंध्र  केरल

 शामिल  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  राज्य  एकल  राज्य  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  और

 नागालैंड  राज्य  गेह  की  जोनल  प्रणाली  के  बाहर  यद्यपि  उड़ीसा  और  पश्चिमी  बंगाल  की

 राज्य  सरकारों  ने  उन  राज्यों  से  इसको  बाहर  ले  जाने  पर  रोक  लगा  रखी  है  ।  गेह  के  जोनल

 प्रतिबन्धों  के  सम्बन्ध  में  संघीय
 क्षेत्र  सामान्यता  साथ  लगे  राज्यों  से  बंधे  हैं  ।

 निर्वात  पान  तरीके  से  उत्पादित  चीनी  के  भी  एक  राज्य  से  gat  राज्य  में  ले

 जाने  पर  रोक  लगी  है  ।

 (2)  राज्य  में  एक  स्थान  से  दुसरे  स्थान  पर  खाद्य  पदार्थों  के  एक  जिले  से  दूसरे  जिले

 या  एक  तालुक  से  दूसरे  तालुक  इत्यादि  पर  ले  जाने  पर  रोक  लगी  है

 (3)  राज्य  में  निर्दिष्ट  सीमा  क्षेत्र  के  भीतर  खाद्य  पदार्थों के  लाने  ले  जाने  पर

 प्रतिबन्ध  है  ।

 (4)  निर्दिष्ट  समय  के  दौरान  खाद्य  पदारपों के  सीमा  क्षेत्र  में  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  है  ।

 National  Highways  in  Madhya  Pradesh

 6%lg.  Shri  Dixit:
 to  stale  :

 Will  the  Minister  of  Transport  and
 Shipping

 be  pleased

 (a)  the  total  mileage  on  National  Highways  in  Madhya  Pradesh  as  on  the  30th
 April,  1967  ;  an

 (b)  the  names  of  these  highways  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Transport  and  Shipping  (Shri  Bhakt  D:  shan):
 (a)  The  total  length  of

 National  Highways  in  Madhya  Pradesh  as  on  the  30th

 April,  1967,  was  1669  miles,

 (b)  A  statement  giving  the  required  information  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 [Placed  in  Library  See  No.  LT.  1190/67]

 (4)  निर्दिष्ट  समय  के  दौरान  खाद्य  पदार्थों  के  सीमा  क्षेत्र  में  जाने  पर  प्रतिबन्ध  है  ।

 मद्रास  में  aren  सम्मान  विवाहों  को  बेध  बताना

 6617.  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  क्या  विधि  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  की  सरकर  ने  प्रथा  के  अंतगर्त
 1.0

 किये  गये  सभी  सम्मान  fa  वालों  को  पुर्बन्याप्ति  प्रभाव  से  कानूनी  मान्यता  देने  का

 निराले  किया  है  ;  att
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 सर्दी  तो  विशेष  विवाह  अधिनियम  के  अंतगर्त  पंजीकृत  न  हुए  विवाहों  के

 बारे  में  इस  कुन  की  बंधता  क्या  होगी  ?

 विधि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  दा०  tro  जी  कुछ  अपवादों

 के  अध्यधीन  ।

 प्रशन  का  आशय  स्पष्ट  नहीं  है  ।  तथापि  मद्रास  सरकार  की  इस  प्रस्थापन  की

 विवक्षाओं  और  परिणामों  की  पड़ताल  की  जा  रही
 है  ।

 ट्  कारों  का  श्रायात

 6618.  श्री  आत्म  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशों  से  2000  ट्रैक्टर  आयात  करने  का  है  ;

 (=)  यदि  at,  तो  किन-किन  देशों  से  ये  ट्रक्टर  मंगाये  जां  रहे  हैं  ;

 इनकें  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  ;

 क्या  भारत  में  ट्रैक्टरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  कारखाने  लगाने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  ये  कारखाने  कहां  कहां  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  1967-68  में  10,000  ट्र  पटरों  को  आयात  करने  का  प्रस्ताव है

 और  रूस  से  2000  ट्र  पटरों  के  आयात  के  लिये  पहले  ही  व्यवस्था  की  जा  चुकी  है  ।  शेष  एक्टरों

 के  आयात  के  लिए  भी  कदम  उठाये  जा  रहे  शेष  एक्टरों  को  रूस  व  चेकोस्लोवाकिया  से

 बराबर  मात्रा  में  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  1966-67  की  बची  हुई  मांग  की  पूति  के

 लिए  1967-68  में  चेकोस्लोवाकिया  से  2000  जेवर
 ट्र  केंद्रों  को  भी  आयत  करने  का  प्रस्ताव

 ह  आयात  के  लिए  हाल  ही  में  सौदा  तय  हुआ  है  ।

 (7)  लगभग  9.31  करोड़  रुपए  (12000  ट्र  पटरों  के  ।

 जी  at |

 जेवर  2011  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  का  कारखाना  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 एपीजे  शिपिंग  लाइंस

 6619.  क्रो  मधु  लिमये

 थो  जाज  फरनेन्डोजे  :

 घी  रवि  राय  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 6513



 Sravana  3,  1889  (Saka)
 Wain

 Answers

 क्या  यह  सच  है  कि  एपीजे  शिपिंग  लाइन्स  को  नौवहन  विकास  निधि  अथवा

 किसी  अन्य  स्रोत  से  सरकारी  प्रत्याभूत  के  साथ  ऋण  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  कितनी  राशि  का  और  किन  शर्तो  पर  ;

 क्या  शिपिंग  लाइन्स  को  उसके  पंजीयन  के  समय  से  जहाजों  के  पुर्जों  तथा  अन्य

 सम्बन्धित  धातुओं  के  क्रय  के  लिये  कोई  विदेशी  मुद्रा  दी  गई थी  ;  और  यदि  तो

 कितनी
 ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  ato  के ०  कार  बी०  :  और

 एक  जिसमें  कम्पनी  को  नौवहन  विकास  निधि  से  प्रीति  धन  का  cater  और  शर्तें  दी

 गई  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  में  रख  दिया  गया  है  ।  देखिये  संख्या

 एल०  ठी०  1191/67]  संलग्न  विवरण में  उल्लिखित  10  डालयानों में  से  केवल  दी  के  संबंध

 एपीजे  अ्रम्बिका  और  ite  प्रिया  के  सम्बन्ध  में  ही  सरकार  ने  जमीन  शिया  कम्पनी  को  इन

 दो
 जलयानों  के

 85
 प्रतिशत  मूल्य  और  उस  पर  हुए  ब्याज  की  गारंटी  दी  है

 ।

 कम्पनी
 भूल

 रकम
 ओर  अब  तक  की  हुई  बकाया  ग  वारिक  faa  नियमित

 रूप  से  दे  रही  है  ।

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बन  संसाधनों  का  विकास

 6620.  श्रीमती  सुशीला  गोपाल  :

 att  घ०  क्र  गोपालन  :

 att  चारीत  :

 कया
 खाद्य  तथा  कृषि

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  बैक  के  faz 4  न्यय
 zy |  पड  दल  जो  1966  में  भारत  में

 रे  में  प्रत
 =  refiror

 आया  वन  संसाधनों  के  विकास  तथा  उचित  प्रयोग  के  बा  वेदन  प्रस्तुत  किया

 है  ;  और

 यदि  at,  तो  उसकी  सिफारिशें  क्या  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :  arr  एवं  कृषि  संगठन  ate  पुर्ननिर्माण  तथा  विकास  सम्बन्धी

 अन्तर्राष्ट्रीय  बैंकों  के  सहकारी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विशेषज्ञों  का  एक  दल  1966  में  भारत

 आया  भा  |  उसने  पल्प  तथा  कागज  के  सम्बन्ध  में
 फॉरेस्टर  प्लांटेशन  प्रोग्राम  पर  एक  रिपोर्ट

 प्रस्तुत
 की  है

 मुख्य  सिफ़ारिशों  ये  हैं  :

 तथा  औद्योगिक  विकास  के  एकीकरण  के  लिए  एक  समिति  बननी  चाहिए  जिसमें

 योजना  उद्योग  वन  विभाग  तथा  पल्प  शर  कागज  उद्योग  के

 प्रतिनिधि  शामिल  हों  ।
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 2-  वर्तमान  मिलों  के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों  की  विवरण  सुची  हथियार  की  जीये  ।

 3--  पल्प  तथा  कर्ज  उद्योग  के  लिए  कच्ची  सामग्री  के  अतिरिक्त  साधनों  के  विकास  कें

 लिए  और  अधिक  तकनीकी  अध्ययन  किया  जाये  ।

 दल  ने  सिफारिश  की  है  कि  हल्द्वानी  तथा  अल्लाये  परियोजनाओं  पर  विस्तृत  अध्ययन

 किया  जाये  ।

 भूमिगत  जल  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  निगम

 6621.  थ्री  गु  च  नायक  :

 श्री  दे०  श्ननात  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां येह  सच  है  कि  भूमिगत  जल  का  उपयोग  करने
 कें  लिए  भूमिगत  जल

 राष्ट्रीय  निगम  ने  अब  तक  जो  कार्यवाही  की  है  क्या  वे  अपर्याप्त  सिद्ध  हुई

 हैं  ;  भर

 (a)  यदि  तो  कृषि  कार्यों  के  पर्याप्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने के

 gear  भूमिगत  जल  को  उपयोग  में  के  लिये  सरकार  क्या  वैकल्पिक  कार्यवाही  कर

 रही  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  aa  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 साहिब  शि  :.  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  मन्त्रालय  के  अधीन

 जल  समावेशी  राष्ट्रीय  निगमਂ  नाम  कोई  संस्था  नहीं  ।  मंत्रालय  के  अधीन

 समावेशी  नलकूप  नामक  एक  संस्था  है  जो  एक  अधीनस्थ  कार्यालय  है  ।  यह  संस्था  मुख्यतः

 राज्य  सरकारों  के  परिषदों  से  जनवरी  1955  से  ऐसे  क्षेत्रों  की
 खोज  करती  है  सिचाई

 हेतु  नलकूप  लगाये  जा  सरकते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  के
 सुझाव  पर  नलकूप  के  समन् वेष रप  के

 स्थान  का  चुनाव  किया  जाता  है  ।  खोजे  गये  क्षेत्रों  में  समन् वेषण  करना  राज्य  सरकारों  का

 ara है  (

 (a)
 कार्यक्रम  के  ata  भूमिगत  जल  के  विकास  कार्य  को  बड़ा

 महत्व  दिया  जाता  है  ।  स्टेट  प्लाटों
 के

 अन्त  गत  तथा  इस  कार्यक्रम  के  लियें  प्रतिवर्ष  अधिक

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  अतिरिक्त  राज्यों  में  भूमिगत  जल  विकास  के  लिए  तकनीकी

 संगठनों  की  स्थापना  की  जा  रही  हैं  इन  संगठनों  के  लिए  ड्रिलिंग  सम्बन्धी  आवश्यक  उपकरणों

 की  व्यवस्था की  जां  रहीं  देश  में  विंभिन्‍्नें  प्रकार  की  रिंगो
 के

 निर्माण  शुरू  किया  जा

 रहा  हैं  ।  कुछ॑ਂ अति
 प्रकार  कीਂ  सामग्री  का  अर्थात  भी  किया  जां

 रहीं  विकास

 कार्यक्रम  को  पर्याप्त  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  व्यवस्थित  भूमिगत  जलਂ  संविदा

 व  समन् वेष णा  के  कार्यों  को  गतिमान  किया
 जा  रहा  है  ।  समावेशी  नलकूप  संस्था  1965  से

 गहरा  समन् वेषण  कर  रही  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  व  समन्वित  कार्यक्रम  भी

 ऊ  किया  जा  रहा है  जिसे  राज्य
 स  cart  स्वयं  कार्यरूप

 देगी  इंस  wae
 अनेक

 राज्यों

 ग्राऊंड  वाटर  एण्ड  वाटर  वैल  ड्रिलिंग  टैक्टिक्स में
 के  लिए  स्कीमें  स्वीकार  की  गई
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 प्रशिक्षण  देने  की  एक  केन्द्रीय
 प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तर्गत  राज्यों  में  स्टाफ  को  प्रदक्षिणा  दिया

 जा  रहा है  ।

 उपरोक्त के  अतिरिक्त  राजस्थान  के  कुछ  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  भूमिगत  जल  के  सर्वेक्षण के

 निर्घारण  के  विषय  में  एक  परियोजना  शुरु  की  गई  है  ।

 हाथियों  की  संख्या  में  वृद्धि

 6622.  श्री  यशपाल  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  बिहार  और  उड़ीसा  में  हाथियों  की  संख्या  में  वृद्धि हुई

 है  ;  और

 यदि  तो  उनकी  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  दि  :  और  यु०  बिहार  तथा  उड़ीसा  में  हाथियों  की  गणना

 नहीं  की  गई  ।  फ़िर  भी  यु०  पी०  तथा  उड़ीसा  की  सरकारों  से  संकेत  मिला  है  कि  राज्यों

 के  कुछ  क्षेत्रो ंमें  हाथियों  की  संख्या  बढ़ी  है  ।  हाथियों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  रोकने  के  लिए

 उपायों  पर  तीनों  राज्य  सरकारें  विचार  कर  रही  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  aaa  शौर  चीनी  की  सप्लाई

 6623.  डा०  सेन :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 1  1967 से  30  1967  तक  की  अवधि  में  परिश्रमी  बंगाल  को

 कितना  अनाज  तथा  चीनी  दी  गई  ;  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कितना  अनाज  तथा  चीनी  देने  का  वचन  दिया  है
 ?

 ere,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  ()  अनाज  भेजा  हजार  टन

 चीनी
 भआवंप्ति  की  77.1  हजार  टन

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  1976  तक  प्रतिमास  15,000  टन  चावल

 और 75,000 टन  गेहूँ  देने  का  वायदा  fear  गया है  ।  चीनी  के  सम्बन्ध  में  कोई  वचन  नहीं

 दिया गया  है  ।

 विमानों  से  उर्वरक  छिड़कना

 6624.  श्री  कामेश्वर सिंह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  ag  बताने की  कपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  यह
 सच

 है
 कि  विमानों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  उर्वरक  छिड़कने  का  सरकार

 का  विचार  है  ;

 यदि  तो  कुल  कितने  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  उकेरा  छिड़का  जायेगा  ;  और

 क्या  बिहार  के  लिए  एक  पृथक  एकक  खोलने  का  विचार  है  और  यह  एकक

 कब  से  काम  आरम्भ करेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 और  यूरिया  उर्वरक  को  पानी  में  घोलकर  आसाम  में  500  एकड़  से

 अधिक  भूमि  में  तथा  उत्तर  प्रदेश  व  बिहार  में  10,000  एकड़  भूमि  में  जूट  की  फसल

 पर  एरिया  फेलियर  छिड़काव  करने  के  बारे  में  परीक्षण  किये  गये  हैं  ।

 (7)  प्रशन  ही  नहीं  क्योंकि  बिहार  पहले  हो  प्रयोगात्मक  छिड़काव  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  किया  जाता  है  ।

 विदेशी  दर्शकों  हारा  श्रंध्ययन  दौर

 6625.  थ्री  गा०  शरण  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 1960-61  से  लेकर  1966-67  तक  की  अवधि में  देश  में  विदेशी  दर्शकों

 द्वारा  कुल  कितने  अध्ययन  दौरे  किये  गये  और  वे  किन  किन  देशों  के  लोग  थे  ;

 क्या  इन  दौरों  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  ने  की  थी  ;  और

 (7)  यदि  तो  दिदेशी  मुद्दा  सहित  कुल  कितनी  राशि  खर्चे  हुई  ;

 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 साहिब  :  398  जिन  देशों  से  वे  सम्बन्धित  हैं  उनके  नामों का  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  हैं  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०

 1192/67]

 62  मामलों  में  संचालन  करने  वाली  सरकारों  को  प्रार्थना  पर  इन  दौरों

 पर  भारत  सरकार  ने  धन  की  यवस्था  की  ।

 इस  मामले  पर  कुल  1,91,135  रुपये aa  किए  गए
 ।  इसमें  विदेशी  मुद्रा  का (7)

 कोई  प्रश्न  नहीं  था  |

 New  Licences  for  Rice  Mili

 6626.  Shri  Meetha  Lal:

 Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  power  to  garnt  new  licences  for  rice  mills  has  been

 withdrawn  from  the  State  Governments  and  taken  over  by  the  Central  Govern-

 ment  ;  and
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 थ

 waitlen  शे
 Sravana  3,  1889  (Saka)

 (b)  the  reasons  tk  therefor  ?

 The  Minist  of  St  फ्  Food,  Agriculture  Community  Development

 and
 Cooper  atic

 ॥  (Shri  Annasahib  Shind
 Mins

 Sir.

 (७)
 De

 not  arise.

 द  क

 थ

 भी  क०  सिह देव
 क

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  a  कृपा  करेंगे कि  ;

 क्या यह  सच  है  कि  हरियाना  सरकार ने  ae  1967-68 में  राज्य  में  नलकूप

 लगाने  के
 लिए

 मांगा  है  ;
 थ

 क
 यदि  तो  हरियाना  सरकार  द्वारा  र  का  ऋणी  गया

 हैं  ४४  थ

 द  Far  सरकार  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ?

 ह

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit
 a

 साहिब  :  से  हरियाना  में  1967-68  की  अवधि  में  नलकूप  लगाने के
 ये  कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  के  पास  राज्य  सरकार  से  ऋण

 .  की
 मंजरी  के  लिये  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 ।  राज्यों  को  केन्द्रीय
 वित्तीय  सहायता

 की  संशोधित  क्रियाविधि  के  अनुसार  1958-59  में  लागू  किया  गया  ऋणी
 ह
 द

 व
 अनुदान  के  रूप  में  मिलने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  उत्पादनਂ  सिचाई तथा  भूमि

 विकास आदि  विकास  शोषकों  के  अंतगर्त  दी  जाती  है  ।  स्कीम वार  मंजूर  बन्द  कर  दी  गई  .

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  वित्तीय  ay  के  अन्त में  राज्य  सरकारों से  प्राप्त  व्यय  सम्बन्धी  आंकड़ों

 के  आधार  पर  ही  प्लान  स्कीमों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  हरियाना  भी  शामिल

 केन्द्रीय  सहायता  जाती है  ।  हरियाणा  सरकार  को  लघु  सिवाई  की  स्कीमों  के

 967-68  के  अन्त  में  ही  ऋण  ब  अनुदान  विधेयक  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ।  इस
 बीच

 में  भारत  सरकार
 द्वारा  प्लान

 स्कीमों  के
 व्यय  के  लिए  वेज  एण्ड  पिन्क

 के  रूप  में
 एडवान्स

 स्वीकार  किया  जाता  है  ।

 समस्तीपुर  शुगर
 फ  क्रो बंट

 हैं  स०  सो ०  बीजों  :

 थ

 थी  ag  लिमये  :

 ह
 क्या  बरा

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 र  फैक्टरी  को  जिसको  सरकार  ने  अपने  कब्जे  में बिहार  में  समस्तीपुर  सेन्ट्रल

 a  लिया था  मा
 हो  सौंप  देने  के  क्या  कारण  हैं

 :
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 | है  उस  फिट

 नप
 और

 द

 ्
 यदि  हा  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 छवि

 थल

 विकास  तवा
 सहार

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 रिका
 हल

 ह  से  बिहार  की  समस्तीपुर  सेन्ट्रल  शूगर  कृ

 के  कर्मचारियो ंने  भारत  सरकार  से  निवेदन  किया  है  कि  भारत  रक्षा  ब  a अंतगर्त

 क
 .  कारखाने  के  लिये  मये  नियंत्रण  को  सरकार  जारी रखे  ।  भारत  सरकार  की  नीति के  अनुसार

 जिसमें  कहा  गया  है  कि  भारत  रक्षा  नियम  का  प्रयोग  रना  या  राज्य  सरकार  के  सुरक्षा

 दि  घी
 मामलों

 तक  ही  सीमित
 14  1967

 को
 मिल

 पर  से  fray उठा  लिया _  गया  था  ।  यदि  इससे  बाद  में  किन्हीं  हितों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और  कार्यवाही  करने

 दिखता  होगी  तो  स्थायी  कानन  के  अंतगर्त  प्राप्त  शक्तियों  के  अनुसार  सरकार  उनक
 का  छपो

 रने
 में

 समय  होगी  |  द

 श

 सगी  हटाना

 6629.
 ert  ध्रगाड़ी  :  क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 a

 हूं सच  है  कि  फनी  सड़क  परिवहन  वाइ
 ने  देश  में  za

 की  सिफारि  हू  ;  समाप्त करने

 (a)  आंध्र  प्रदेश  के  अतिरिक्त  चुंगी  को  किन  अन्य  राज्यों
 ने  समाप्त  किया

 है
 ;

 क्या  मंसूर  सरकार  को  बुगी  समाप्त  करने की  सलाह  दी  गई  है  ;

 ay
 यदि हां  तो  इसके बारे  में  मंसूर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 = परिवहन wat  नौवहन  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री

 भक्त
 केन्द्रीय

 सड़

 aid  परिवहन  जेसी  कोई  चीज  नहीं  है  ।  सड़क  परिवहन  कर  जांच  समिति  ने  क

 प्रोटो के  सम्बन्ध  में  दी  गई  दूसरी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  राज्यों  में
 थूनी  समाप्त  करने की

 fear की  है  ।
 ti  ह

 अभी तक  किसी  स्थान में  नही ं।

 )  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ह

 ae द

 केरल  में  विचारों  राज

 ही  कलर
 aie

 et  नयनार :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बता

 )
 केरल

 में
 त्रिस्तरीय  पंचायती राज  प्रणाली  ary

 करने  में

 लम्ब  हक

 ह  श

 कारण  हैं  और

 (=)
 हा  पंचायत

 ज  संस्था  था  पित

 की  गई
 हैं  व y 8 fra _ tat  ग्रामों से  लेकर

 जिलों  तक  a  संस्थान  स्थापित  की  गई
 हैं

 ee
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 लिए  एएए

 hu  y
 25,

 967

 eta,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  |  साहिब

 शिन्दे  )  :  1964  में  केरल  पंचायत  यूनियन  कौंसिल  एण्ड  जिल  परिषद  राउ

 विधान  सभा  में  पेश  किया  गया  किन्तु  विधान  सभा  के  भंग  किए  जाने  से  वह  व्यतीत
 हो

 गया
 ।  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  यह  मामला  हाथ  में  लिया  गया  किन्तु  यह  निर्णय

 गया  था  कि  विधान  सभा  द्वारा  विचार  करने  के  लिए  इसे  स्थगित  किया  जाए  ।  राज्य

 ने  अब  सूचित  किया  है  कि  दो  स्तरीय  पंचायतीराज  सब  से  नीचे  के  स्तर  पर  पंचायतें

 कौर  जिला  स्तर  पर  जिला  लागू  करने  के  लिए  जिल  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।

 जिन  राज्यों  में  पंचायतीराज  लागू  गया  है  वहाँ  त्रिस्तरीय  पंचायतीराज

 व्यवस्था  में  ग्राम  स्तर  पर  ग्राम  पंचायत-खण्ड  तालुका  स्तर  पर  पंचायत
 समिति

 जिला  स्तर  पर  जिला  परिषद  होती  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  ग्राम  पंवार  तक

 रों  के  बीच  एक  अतिरिक्त  संस्था  होती  है  ।

 था पंचायत
 राज्यों  का  चीनी  का  कोटा

 =

 663
 द

 श्री  भोला  नाथ  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  यह  बताने  कृष  करेंगे
 थ

 पक  राज्य  को  चीनी  का  मासिक  कोटा  कितना  नियत किया  गया (|

 चीनी  का  कोटा  किस  आधार  पर  नियत  किया  गया  है  ;

 ब राज्यों  को  चीनी  का  छोटा  नियत  करने  की  वर्तमान  योजना  पहली  बा  लागु

 हुई  और

 प्रत्येक  राज्य  का  चीनी  का  कोटा  किस  आधार  पर  कम  फिया  गया  है  ? चिया

 प्
 ि

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी

 )  प्रत्येक  राज्य  को  दिये  जाने  बाले  चीनी  का  मासिक  कोटे  के  सम्बन्ध
 साहिब  शिन्दे

 एक  विवरण  सभा  प८ल  पर  रख  दिया  गया  है  रखा  गया  है  ।  देखिये  ae

 द
 एल०  और  1963  में  लागू  किये  गये  ada  नियंत्रण

 के  राज्य  सरकारों  का  मासिक  कोटा  उनके  द्वारा  पिछले  महिनों  के  पिछले

 नियंत्रण  जो  1958  से  सितम्बर  1961  तक  लागू  उठायी  गई  चीनी  की
 ्

 वास्तविक  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिया  गया  ari  उस  अवघि  में  चीनी  सप्लाई  स्थिती

 अच्छी  थी  और  चीनी  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  पर  मी  प्रतिबन्ध  था  ।  चीनी  को

 मांग  और  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चीनी  के  प्लाट  किये  जाने  वाले  कोटे  में  भि  जनता

 पिछले  ad  चीनी  के  35.08  लाख  टन  उत्पादन  के  मुकाबले  इस  वर्ष
 चीनी

 का ae

 अनुमानित  उत्पादन  21  80  लाख
 टन  है  ।  इसी  के  परिणाम  स्वरूप  ही  राज्य

 सरकारों
 के

 चीनी  के  दिये  जाने  वाले  कोटे  में  कमी  कर  दी  गई  है  ।

 मंगलौर  पत्तन  परियोजना
 थ

 6632  श्री  लोबो  प्रभ
 प्  भ  क

 अंगा  कलोर  पतत्र  के  बारे  में क्या  परिवहन  तथ

 27  1967  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  3762 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 श्रावण

 1889

 मंगलौर  पत्तन  परियोजना  के  विकास  तथा  उसके  साथ  जोड़ी  गई  रेलवे  लाइन  के

 लिये  अब  तक  कितनी  भूमि  अजित  की  गई  है  ;

 अब  तक  कितने क्षेत्र  का  विकास  किया  गया है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  परियोजना  के  विकास  के  लिये  अजित  की  गई  1200  एकड़

 खेती  वाली  भूमि  का  बड़ा  भाग  अप्रयुक्त  पड़ा  है  तथा  उसमें  रेत  भरी  पड़ी  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  इस  अजित  भूमि  का  विकास  कब  किया

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  (  श्री  वी०  के०  श्रार०  वी०  राव  )

 (1)  मंगलौर  हार बर  प्रोजेक्ट  1680  एकड़

 (2)  मंगलौर से  पानापुर  तक  रेलवे  लाइन

 495  एकड़

 मंगलौर  हारबर  प्रोजेक्ट

 (1)  समस्त  प्रयोग  किया  गया  क्षेत्र  292  एकड़

 (2)  जिस  क्षेत्र  में  कायें  चल  रहा  है  656  एकड़

 रेल  सम्बन्ध

 सब  प्राप्त  भूमि  पर  अधिपत्य

 कर  लिया  गया  |  कटाई-भराई  का  कार्य

 भौर  रेलवे  से  सम्बन्धित  काय  चल  रहां

 और  हारबर  स्टेट  और  स्टाफ  कालोनी  में  आने  वाले  क्षेत्रों  से  प्राप्त  1249

 एकड़  भूमि में  से
 623

 एकड़  भूमि
 पर  कृषि  की

 जा  रही  इसमें  से  70  एकड़  भूमि पर
 कार्य  पूरा  हो  चुका  है  और  194  एकड़  भूमि  पर  कायें  चल  रहा  है  great  स्टेट  में  स्थित

 कुछ  निचले  क्षेत्र  को  रेत  से  ढककर  उनका  स्तर  हारबर  के  स्तर  के  समान  कर  दिया  है  ।  बाकी

 बचे  359  एकड़  और  बाकी  ऐसी  भूमि  पर  जिस  पर  कृषि  नहीं  हो  कार्य  परि

 योजना  के  क्षेत्र  को  अन्तिम रूप  दिये  जाने  पर  आरम्भ  किया  जायेगा  ।

 पालम  हवाई  ASS  पर  जलपान  गृह

 6633.  श्री  क०  लक प्पा  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 पालम  हवाई  अड्डे  पर  जलपान  गृह  का  प्रबन्ध  किसका  है  ;

 क्या  वर्तमान  ठेकेदार  को  इस  जलपानयूह का  ठेका  देने से  पहले  हिटलर  मांगें

 गये थे  ;

 यदि  हां  ,  तो  किन-किन  व्यक्तियों  ने  टेंडर  दिये  थे  ;

 क्या  पालम  हवाई  अडडे के गद के
 जलपानगृह

 के
 वर्तमान  ठेकेदार  के  विरुद्ध  कोई

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;  और

 यदि  तो  उन
 पर  कया  ही  की  गई
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 wet  तथा  जड  मंत्री (  हा०  कण  सिह  :  (¥)  1.3.1967  से

 31.12.1971  तक  की  अवधि  के  लिये  पालम  हवाई  अड्डे  पर  रेस्टोरेंट  चलाने  का  ठेका  वोल्गा

 कनांट  को  दिया  मया  है  ;.  परन्तु  उन्हें  रेस्टोरेंट  के  स्थान  का  कब्जा  नहीं  दिया

 जा  क्योंकि  उपयु क्त  रेस्टोरेंट  के  इससे  पहले  के  ठेकेदार  dad  रेनिस  रेस्टोरेंट  जिन्हें

 कि  इससे  पहले  मिला  हुआ  और
 जिनका  ठेका

 28.2.1967  को  समाप्त  हो

 न्यायालय  से  सरकार  के  विरूद्ध  इन्जेक्शन  आडर
 ले  लिया है

 तथा  अदालत से  फैसला  होने

 तक  अब  भी  वे  ही  रेस्टोरेंट  को  चला  रहे  हैं  ।

 हां  |

 1  वोल्गा  कनॉट  नई  ऊंचा  टेंडर  ।

 2  मेसर्स  रस  पालम  हवाई  नई  ।

 3  पाँच  एयरपोर्ट  सानता  दर्ज  हवाई

 4  wad  शिवजी  वेलजी  एयरपोटरें  कलकत्ता  हवाई

 दम  दम  ।

 और  मेसर्स  रस  रेस्टोरेंट  ah  28.2.1967  तक  पालम  में  खान

 पान  प्रबन्ध के  ठेकेदार  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।  इन  शिकायतों  की  जांच  नागर

 नन  के  महानिदेशक  द्वारा  की  गयी  ore  जहां  कहीं  भा वस् यक  प्रतिकारात्मक  उपाय  किये

 गये  और  ठेकेदार  को  चेतावनी
 दी

 गयी  |

 खारा  शिल्प  केन्द्र

 6634:  at क०  लक प्पा :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  कृपा  करेंगें कि
 :

 व्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकार  के  सहयोंग  से  बंगलौर में  एक  खाद्य

 शिल्प  केन्द्र  (  फूड  क्राफ्ट  सेन्टर  )  स्थापित  wea  को  है  ,  और

 यदि  तो  उसकी  बातें  और  बया
 तथा  इस

 पर

 कितना  खच  आयेगा  ?

 सामुदायिक  विकास  aut  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  जनता

 साहिब  शिन्दे '*®  बंगलौर
 में  एकਂ  खाद्य

 शिल्प  केन्द्र  (  फूड  क्राफ्ट  सेन्टर
 स्थापित

 करने  की  सुभाव  है  |

 प्रस्तावित  खाद्य  शिल्प  केन्द्र  are  सम्बन्धी  विभिन्न  शिल्पों  खाद्य

 सम्बन्धी  तरीकें
 और

 उसकी  सुरक्षित  इत्यादि  के  पाठ्यक्रम  में  प्रशिक्षण

 देगा  ।  खाद्य  उद्योग  के  विकास  के  लिये  यह  प्रश्न  और  सलाहकार  य्रुनिट  का  कार्य  करेगा  ।

 इस  पर  4.05  लाख  आवर्तक  और  0.69  लाख  अनावर्ती  रुपया  प्रति  वर्ष  कम  होने  का

 मान  है  ।

 अतिथि  नियंत्रण  ara

 6635.  श्री  मंडी  :  क्या  तथा  मंत्री  यह  बताने क्रि  कृपा  करेंगेਂ
 कि  :
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 क्या  यह  सच  हैकि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  पारित  किये  गये

 अतिथि  नियंत्रण  आदेश  को  कठोरता  से  लागू  करने  में  उनकी  असफलता  की  ओर  उनका  ध्यान

 दिलाया  है  ;

 यदि  तो  उनके  बारे  में  राज्य  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया  है

 कौन  से  राज्यों  ने  इस  area  को  सफलतापूर्वक  लागू  किया  है  और  कौन  से  राज्य

 इसमें  असफल  रहे  हैं  ;

 या  = क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  आदेश  के  बारे  में  कोई  नया  प्रस्ताव  र  खा  Q  ।  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  बिकास  र  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  झन्ना

 साहिब  शिन्दे  )  राज्य  सरकारों  से  यह  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  अतिथि  नियंत्रण

 आदेश  के  उपबन्धों  का  ठोस  प्रचार  करें  और  लोगों  को  ag  बतलायें  कि  उन  मामलों  में  भी  जहाँ

 अतिथियों  को  भनाज  से  बनी  खाद्य  सामग्री  नहीं  दी  वहां  भी  यह  आदेश  लागू  होता  है  ।

 उनसे  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रवर्तन  कर्मचरियों  से  इस  सम्बन्ध  में  सकें  रहने  को

 कहें  और  अतिथि  आदेशों  के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  रूप  में  केटरर  का  ध्यान  दिलायें  ।

 अनुकूल

 सज  राज्यों  ने  अतिथि  me  it  का  पालन  करने  के  लिये  कदम  उठाये  हैं  ।

 (=)  जी  नहीं

 प्रत  नहीं  उठता
 ।

 वाणिज्यिक  gat  द्वारा  सिचाई  कार्यों  के  लिये  ऋण

 6636,  st  क्या  खाया  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  ने  सुभाव  दिया  कि  वाणिज्यिक

 बैंकों  के  विनियोजन  का  कुछ  भाग  सिचाई  कार्यों  और  ग्रामीण  fra  तस्करी  कार्यक्रमों  के  लिये

 उचित  ब्याज  पर  ऋण रा  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  को  देने  के उद दय  से  केन्द्रीय  सरकार  को

 वाणिज्यिक  बैंकों  के  साथ  बातचीत  करनी

 यदि  at,  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 यह  सुभाव  कहां  तक  मान्य  और

 उनके  सुभाव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कोताही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 झन्ना सा हित

 :
 जी

 से  मामला  विचाराधीन है
 ।

 इस्पात  में  सुपर  बाजार

 6637.  थी  मेघ चन्द्र  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  इम्फाल  में  एक  सुपर  बाजार  खोलने के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार
 से  अनुदान  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज  एम०  एस०

 :
 जी  नहीं ।

 (a)  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Strike  by  Bombay  Port  Trust  Employess

 6638.  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  O.  Tyagi :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased  to  state  the  extent  of  loss

 suffered  as  a  result  of  the  recent  strike  by  the  employees  of  the  3ombay  Port  Trust  ?

 The  Hon’ble The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (Dr.  V.  K.  R.  V.  Rao):
 Member  is  presumably  referring  to  the  recent  strike  by  flotilla  crew  at  Bombay  Port  from

 the  28th  June,  1967  to  the  12th  July,  1967.

 All  vessels  which  had  completed  cargo  operations  left  the  Port,  and  vessels  which
 were  waiting  outside  the  Docks  during  the  period  of  the  strike  were  brought  in  for  comple-
 tion  of  cargo  operations,  Discharge  from  vessels  at  be,  ths  and  delivery  of  cargo  were  not

 affected  during  the  period  of  strike.  There  was  therefore  no  loss  of  revenue  to  the  Bom-

 bay  Port  Trust  on  account  of  port  or  pilotage  dues  or  wharfage  charges.

 area  ate  पश्चिमी  बंगाल  में  चाय  बागानों  को  गेहूँ  तथा  चावल  को  सप्लाई

 6639.  श्री  नंजा  गौहर  :  कपा  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चाय  बोड़ें  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बंगाल में  चाय

 बागानों  जहां  अनाज  की  बहुत  कमी  गेहूं  तथा  चावल  देने के  लिये  कहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्रननासाहिब

 :  भर  1967
 में

 चाय  बोड़ें  ने  केन्द्रीय  सरकार
 से

 भारतीय  चाय

 संस्था  और  भारतीय  चाय  परिषद  डिब्रूगढ़  को  गेहूँ  देने  का  निवेदन  किया

 है  ।  इन  संस्थाओं  आसाम  की  arg  संस्थाओं  को  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकारों

 के  मासिक  कोटे  में  से  नियमित  रूप  से  गेहूँ  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  |

 Tourist  to  Kashmir

 6640,  Shri  K.  M.  Madhbukar :
 Shri  Ramavatar  Sbastri:
 Sbri  Chandra  Shekhar  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state:
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 (8)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  tourist  who  visited  Kashmir  this  year
 has  been  less  than  the  last  year;

 (b)  if  so,  the  causes  thereof;  and

 (c)  the  additional  steps  taken  by  Government  to  attract  more  tourists  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh)  (a)  No, Sir.  In
 fact  an  increase  of  28  2%  has  been  recorded  in  the  number  of  tourists  who  visited  Kashmir
 in  the  first  six  months  of  this  year  over  the  corresponding  figure  for  last  year

 (b)  Does  not  ar  se

 (c)  For  attracting  more  tourists  to  Kashmir  it  is  proposed  during  the  Fourth  Five
 Year  plan  to  (i)  develop  Gulmarg  as  a  winter  sports  resort,  (ii)  develop  Nagin  lake  area

 (iti)  provide  aquatic  sports  facilities  in  Dal  and  Manasbal  lakes,  (iv)  improve  and  aug-
 ment  accommodation  at  Srinagar,  (४)  improve  the  Mughal  gardens  (vi)  develop  tourist
 facilities  at  Manasbal  and  Ganderbal!  The  Central  Department  of  Tourism  also  proposes
 to  open  Tourist  Office  in  Srinagar  and  Jammu.  The  India  Tourism  Development  Cor.

 poration  Limited,  a  public  sector  undertaking,  plans  to  put  upa  hotel  at  Srinagar  and
 Gulmarg  and  is  already  operating  a  fleet  of  air-conditioned  cars  on  Pathankot/Srinagar
 route

 The  State  Government  has  provided  the  following  additional  facilities  during  the
 current  year

 (1)  The  accommodation  available  at  Kud.  Batote,  Baniha!,  Pahalgam,
 Srinagar,  Gulmarg  and  Yusmarg  has  been  increased  by  thirty  percent.

 (ii)  Transport  facilities  between  Pathankot  and  Srinagar  have  been  dou-
 bled.

 (  iil)  The  water  supply  at  Gulmarg,  Vaishnodevi,  Patnitop  and  Sanasar  has
 been  considerably  supplemented

 (  iv)  The  Charchinari  Island  in  Dal  Lake  has  been  developed  as  a  picnic
 spot  with  facilities  for  sunbathing,  surf-riding,  swimmi  ng  and

 other

 aquatic  sports,  A  cafetaria  has  also  been  opened.

 दिचमी  हिमालय  eta  में  पयंटक  केन्द्रों  के  रूप  में  स्थल

 6641.  श्री  बलराज  मधोक

 att  जगन्नाथ राव  जोशी

 थी  स्व०  विद्यार्थी

 व्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्य  सरकार  ने  पर्यटक  केन्द्रों
 के

 रूप  में  विकास  करने  faa  परिश्रमी  हिमालय

 क्षेत्र  में  प्राकृतिक  died  वाले  स्थानों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 (  )  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 यदि
 तो

 कया  सरकार का  विचार  अब  यह  सवाल  करने  का  है
 ?

 faz):
 पर्यटन  तथा  अरत्निक  उड्डयन  मंत्री  करें  च्  :  नहीं
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 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 सरकार  परिश्रमी  हिमालय  क्षेत्र  में
 कुछ

 चुने  हुए  स्थानों
 जोकि  प  |  संबंधी

 चौथी
 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किये  गये  आवश्यक  सुविधाओं के  र  पर

 विचार  कर  रही  थे  amet  हिमालय  प्रदेश  ak  जम्मू  व  कार्ड्स र  की  राज्य  र

 इति

 ह

 परामद्यं से चुने गये से  चुने  गये  है ं।

 श्रासाम में पाण्डू पत्तन में  पाण्डु  पत्तन
 क्

 6642.
 थी  वि०  ना<०  शास्त्री

 :  क्या

 grant

 तथा  नौवहन  मंत्री बी  यह  बताने  की  कृपा

 &
 णा

 की  प्रगति  कार्यक्रम  से क्या  यह  सच  है  कि  आसाम  में  og  पत्तन  a fr

 त  पीछे और

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  है
 ?  ः

 परिवहन  तथा  मंत्री  ato  के०  त  अनस  र
 आरम्भ  में  इसके

 .

 कार्य  में  कुछ  देरी  हुई  परन्तु अब  कुछ
 छोटे-मोटे  शायक

 मदों  के  अलावा  पाण्डु

 eal  निर्माण  का  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ्

 श्रीराम  में  वेशाम्यन्तर जल  परिवहन  a

 6643.
 थो  fae

 ato  शास्त्रो  :  क्या  परिवहन तथा  नौवहन
 मंत्री  यह

 च  ने  की  कृपा

 भरेंगे  ह

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  आसाम  के  देशान्तर जल  परिवहन  ,  भा साम

 नी 3 a  म  कर  रहे  केन्द्रीय  देशाम्यन्तर  जल  परिवहन  निगम  के  साथ  प्रतियोगिता
 t

 पड़  रही

 ्
 यदि  तो  इस  प्रतियोगिता  को  रोकने  के  लिये  तथा  उनके  कारोबार  का  Tarqq

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  वी०  के ०  कार  ato  :
 ऐसा  कोई

 समाचार  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  कि  जिसके  अनुसार  यह  पता  लगे  कि  देशाम्यन्तर  जल  परिवहन

 आसाम  में  काम  कर  रहे  केन्द्रीय  देशाम्यन्तर  जल  परिवहन  साथ  प्रतियोगिता

 क  री  पड़ती है

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 थ
 Issue  of  New  Tokens  by  D.  M.  S.

 a

 4.  Shri  Ram  Avtar  Sharma :

 Shri  Surya  Prakash  Pari
 Shri

 द
 ल Ss.  Kushwah  :

 a  Sbri  Atam  Das :
 Shri  Ragbavir  Singh  Shastri :

 Will  a
 bister  of  Food  and  Agri

 cee  pleased
 to  state
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 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Delhi  Milk  Scheme  have  decided  to  issue  new

 tokens  because  of  the  availability  of  more  milk  now;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  who  have  applied  for  milk  tokens  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  With  improvement  in  procurement  of
 Milk,  D,  M.  5,  may  be  in  a  position  to  start  issue  of  some  new  milk  tokens  in  about  two
 months  time,

 (b)  D.  M.S.  has  33301  applicants  (as  on  13~6-1967)  on  the  waiting  list  for  issue
 of  new  milk  tokens.

 पश्चिम  बंगाल  में  चावल  के  मांड  के  लंगर

 6645.  थ्रो  समर  गुह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल के  सूखाग्रस्त  बांकुड़ा  तथा  पुरुलिया  जिलों  में

 चावल  के  मांड  के  लंगरों  से  भोजन  लेने  वाले  लोगों  की  संख्या  बड़  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  चावल  के  मांड  के  इन  लंगरों  के  लिये

 चावल  और  गेहूँ  का  कोटा  बढ़ाने  का  और

 (7)  क्या  पश्चिम  बंगाल  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लोगों  को  प्रधान  मंत्री  के  केन्द्रीय

 यता  कोष  से  कोई  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  दिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्रन्नासा हित
 :  हां

 ।

 चूकि  बांकुड़ा  और  पुरुलिया  जिलों  के  चावल  के  मांड  के  लंगरों  में  अधिकाधिक

 लोग  आकर्षित  हो  रहे  हैं  इसलिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ऐसे  लंगरों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये

 विचार  कर  रही  है  ।  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  अधिक  लंगर  खुल  जाने  से  राज्य  सरकार  इन

 लंगरों  का  गेहूँ  ate  का  कोटा  बढ़ा  देगी  ।  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 को  राज्य  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  निशुल्क  वितर णा थे  3000  टन  गेहूँ  और  लगभग  338  टन

 दूध  के  पाउडर  का  नियत  कर  दिया है  ।  भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  यह

 आश्वासन  दिया  है  कि  वह  निशुल्क  लंगरों  पर  प्रति  दिन  500  मन  अनाज  यह  समझते  हुए

 ay  कर  सकते  हैं  कि  उतनी  मात्रा  सरकार  द्वारा  दी  जायेगी  ।

 प्रधान  मंत्री  के  सूखाग्रस्त  कोष  में  से  परिचय  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  को  सहायता

 कार्य  के  लिये  5  लाख  रुपये  दिये  गये  है  ।  बांकुड़ा  और  पुरुलिया  जिलों  में  निशुल्क  लंगर  चलाने

 के  लिये  स्वेच्छिक  संस्थाओं  को  भी  इस  कोष  में  से  16  5.5  टन  गेहूँ  भेंट  के  रूप  में  दिया  गया

 है  ।  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कोष  और

 सहायता  देने  का  विचार  करेगा
 |

 दिघा  समुद्र  तट  sr  विकास

 6646.  शी  समर  गुह  :  कया  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  परिचित  बंगाल  में  fear  समुद्र  विशेषतः  पूर्वी

 क्षेत्र  में  पयंटकों  के  लिये  आकर्षक  स्थान  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करके  दिघा

 समुद्र  तट  का  विकास  करने  के  लिये  उपयु क्त  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 पर्यटन  तथा  झ्र सेनिक  उड्डयन  मंत्री  करा  fag)  :

 भारत  सरकार  की  फिलहाल  दीघा  समुद्र  तट  के  विकास  की  कोई  योजना  नहीं

 है  |  ep  केन्द्र  के  रूप  में  दीघा  के  लिए  परिवहन  सुविधाओं  के  विकास  की  जिम्मेदारी  राज्य

 सरकार  की  होगी  ।

 Diwan  Sugar  Mills,  Sakhoti

 6647.  Shri  Mahkarj  Singh  Bharati :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  929  on  the  4th  July,  1967

 and  state  :

 (8)  whether  Government  have  since  decided  to  take  over  Contro)  of  Diwan

 Sugar  Mils,  Sakboti  (Meerut)  as  a  result  of  the  closure  notice  served  by  the  owners;  and

 (b)  if  so,  whether  all  the  form:r  employees  have  been  re-appointed  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Avriculture  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde);  (a)  No,  Sir,  However,  as  the  Directors  of

 M/s  Diwan  Sugar  and  General  Mills  (7)  limited  Sakhoti-Tanda,  have  issued  a  closure

 notice,  the  Central  Government  in  exercise  of  the  powers  conferred  on  it  under  section

 15  of  the  Industries  (Development  and  Regulation)  Act,  1951,  have  ordered  invest  :gation
 into  the  affairs  of  the  Company.  Further  action  will  be  taken  after  the  report  is  received

 and  examined  by  the  Government.

 (b)  Does  not  arise.

 चालू  वर्ष  में  गेहूं  का  आयात

 6648.  श्री  क़ंबर लाल  गुप्त  :  |  रामावतार  tea  :

 श्री  क०  मि०  मधुकर  :  थ्री  चन्द्र  सिंह  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  में  अमरीका  को  छोड़  कर

 आस्ट्रेलिया  तथा  अन्य  देशों  से  अतिरिक्त  गेहूं  खरीदने  का

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 (77)  wae  बारे  में  उन  देशों  की  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 wa,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भ्राता

 साहिब
 :  से  चालू  पत्र  वें  में  सरकार

 ने
 अमरीका

 को  छोड़  कर  अन्य

 देशों  से  निम्नलिखित  मात्रा  में  गेहूँ  खरीदा  है  :--
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 देश  का  नाम  सरोद  को  सानना

 1,83,000  लौंग  टन आस्ट्रो  लिया

 2  कनाडा  50,000  लौंग  टन

 रूस  ora  किसी  अन्य  देश  से  गेहूँ  खरीदने  का  विचार  नहीं है  ।  ऐसी  खरीद  के  प्रति

 आस्ट्रेलिया  और  कनाडा  सरकार  की  प्रतिक्रिया  प्रायः  नुज़ूल  रही
 है  ।

 नेहरू  कृषि  जबलपुर

 6649.  थी  नीति राज  सिह  चौधरी  :

 थी  न०  Fo  area  :

 थी  नाथूराम  भ्रहिरवार  :

 बयां  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1966-67  में  नेहरू  कृषि  विश्व  विद्यालय  जबलपुर  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी  गई  और  1967-68  में  कितनी  सहायता  देने  का  विचार

 यदि  यह  सहायता  किसी  विशेष  प्रयोजन  के  लिये  दी  गई  है  तो  वह  प्रयोजन  क्या

 और

 कितनी  सहायता  का  उपयोग  किया  गया  है  अथवा  किये  जाने

 कौ

 सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  (ait  भ्रन्नासाहिब

 शिन्दे  और  1966-67  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  कृषि

 जबलपुर  को  9.23  लाख  रुपये  का  नकद  अनुदान  दिया  गया  ।  यह  राशि  रायपुर  और  इंदौर

 में  कृषि  लड़कों  के  स्टाफ  स्वास्थ्य  गेस्ट  हाऊस  के  निर्माण

 जसे  विकासात्मक  और  उच्च  अध्ययन  के  लिए  विदेश  जाने  वाले  विश्वविद्यालय  के

 जियों के  अन्तर्राज्यीय  यात्रा  खच  के  अंतगर्त  केन्द्र  ने  अपने  माग  के  रूप  में  दी  ।  उपरोक्त

 अनुदान  के  अतिरिक्त  9,37,341.00  रुपये  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  को  दिए  गए  ।  ae  राशि

 तीसरी  योजना  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  कृषि  विश्वविद्यालय  जबलपुर  के  प्रतिष्ठापन  पर

 खर्च  की  गई  राशि  में  केन्द्र  के  अपने  भाग  के  रूप॑  में  थी  ।  1967-68  के  दौरान  क़षि

 विद्यालयों  को  अनुदान  देने  के  प्रश्न  पर  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  उपरोक्त  तथा  माग

 में  लिखित  9.23  लाख  रुपये  का  सारा  अनुदान  पूरी  तरह  से  विकासात्मक  कार्यों  में  ay  किया

 गया  ।  जहां  तक  अन्तर्राज्यीय  यात्रा  खर्च  के  लिए  स्वीकृति  सम्बन्ध  मालूम  हुआ  है
 कि

 यात्रा  तो  कर  ली  गई  है  खच  के  प्रायोजन  के  बारे  में  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 Tube—Wells  in  Uttar  Pradesh

 6650.  Shri  Sarjoo  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased

 to  state  :
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 (a)  the  total  number  of  exploratory  and  deep
 and  dee  tube-wells  installed  in  Uttar  Pradesh

 duriog  the  Three  Five  Year  Plans;  and

 (9)  the  total  number  of  tube-wells  proposed  to  be  iastalied  during  the  Fourth
 Five  Year  Plan

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  The  Exploratory  Tubewells  Organisation
 under  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and  Cooperation  did

 not  carry  out  any  groundwater  exploration  in  Uttar  Pradesh  during  the  First  Five  Year

 Plan.  During  the  Second  and  Third  Five  Year  Plan  periods  the  Organisation  drilled  a

 total  number  of  45  exploratory  bores  of  which  38  bores  gave  sufficient  discharge  of  water

 The  total  number  of  State  Tubewells  installed  during  each  Plan  period,  as  iotima-
 ted  by  State  Government,  is  given  below

 ]  First  Five  Year  Plan  3063

 2  Second  Five  Year  Plan  1382

 3  Third  Five  Year  Plan  1884

 Total  6329

 Organisation  have  a  tentative  programme  of (b)  The  Exploratory  Tubewells

 drilling  106  exptoratory  bores  in  Uttar  Pradesh  during  the  Fourth  Plan,

 Under  the  tentative  allocations  for  State  tubewells  under  the  Fourth
 Plan

 in  Uttar

 Pradesh,  1800  tubewells  are  expected  to  be  constructed  during  the  period.

 सफीपुर  में  सहकारिता  आन्दोलन

 6651.  ft  मेघ चन्द्र  :  क्या  खाद  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मणिपुर  में  सहकारिता  आन्दोलन  के  काम  करने  का  कोई  मुल्यांकन

 किया

 यदि  तो  यह  कहां  तक  सफल  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एम०  एस०

 गुरु पद स्वामी ):  से  थोक  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डार  के  कार्यकरण  का  अध्ययन  किया

 गया  है  कौर  काफी  संतोषजनक  पाया  गया  है  ॥

 दिल्‍ली  के  चावल  के  कोटे  कटौती

 6652.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  श्री  स०  ato  सोंधी  :

 थी  राम  किशन  :  भी
 हरदयाल  देवगण  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या
 यह  सच

 है
 कि

 सरकार  ने  दिल्ली  के  चावल  के  कोटे  में  कटौती
 कर  दी
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 यदि  at,  गो  ate

 यह  कटौती  कितने  समय  तक  चलेगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  aerated
 :  और  ऐसे  राशन  केडी-धारियाँ  का  चावल  का  कोटा  चावल  खाने

 वाले  लोगोंਂ  की  श्री  में  आते  प्रति  सप्ताह  प्रति  व्यक्ति  875.  ग्राम  से  कम  करके  500

 ग्राम  प्रति  सप्ताह  प्रति  व्यक्ति  कर  दिया  गया  है  ।  जहां  तक  गेहूं  खाने  वाले  लोगोंਂ  का  सम्बन्ध

 है  उन्हें  फिलहाल  बिल्कुल  चावल  नहीं  दिया  जायेगा
 ।

 जब  तक  चावल  की  स्थिति  में  सुघार  नहीं  हो  जाता ।

 चीनो  का  निर्यात

 6653.  थी  जाज  फरनेन्डीज  :
 थी  ag  लिमय े:

 थ्री  जे०  एच०  पटेल  थी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  ने  चीनी  का  कितना  निर्यात

 अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  यह  चीनी  किस  मूल्य पर  बेची

 गई  तथा  कुल  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  आय  और

 भारतीय  उपभोक्ताओं को  बेची  जाने  वाली  चीनी  तथा  विश्व  बाजार  में  बेची  जाने

 वाली  की  दर  में  कितना  अन्तर  था ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  झन्ना साहिब
 :  और  जानकारी  इस  प्रकार

 aq  निर्यात की  गई  विदेशी  मुद्दा  की  विदेशी  मुद्रा का

 संख्या  चोरी की  मात्रा  झ्रौसत  अय  वसूली

 टनों  मे ं)  (  रुपये  प्रति टन  करोड़ों

 1964  2.34  815  19.08  अस्थायी

 2  1965  2.67  421  11,24

 अस्थायी  4,41  408  17.99 3  1966  क

 (7)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समेत  ग्रेड  चीनी  का  वर्तमान  नियंत्रित  कारखाना

 मूल्य  132.56  रुपये  से  लेकर  187.10  रुपये  प्रति  क्विंटल  है  ।  उपभोक्ता  मिलन-भिन्न

 क्षेत्रों  में  चीनी  की  स्थानीय  करों  और  थोक  तथा  फुटकर  व्यापारियों  को

 मिलने  वाले  मुनाफे  के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  हैं  ।  निर्यात  मुल्य  की  वसूली  कि  उपयुक्त  भाग

 और  के  उत्तर  में  दी  गई  है
 ।

 चीनी  के  उस  मूल्य  पर  निसार  करती  है
 जो

 समय  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रचलित  हो  तथा  उसका  मुकाबला  उस
 मुल्य  से

 नहीं  किया  जा  सकता  है  जिसका  सम्बन्ध  भारत  में  उत्पादन  लागत  से  है  ।
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 दिल्ली  में  विभिन्न  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  मतदाताओं की  संख्या

 6654.  थो  यज्ञदत्त  शर्मा  :

 श्री  बलराज  मधोक  :

 श्री  हरदयाल  बेहुरा
 :

 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  सच  है  कि  1961  की  जनगणना के  बाद  दिल्‍ली  के  कुछ  क्षेत्रों  में

 संख्या  में  पर्याप्त  वृद्धि  होने  के  परिणामस्वरूप  महानगर  परिषद्‌  तथा  दिल्‍ली  नगर

 निगम  के  लिए  विभिन्न  चुनाव  क्षेत्रों  में  मतदाताओं  की  संख्या  में  पर्याप्त  अन्तर  हो  गया

 क्या  इससे  कुछ  चुनाव  क्षेत्रों  में  अपना  प्रतिनिधि  भेजने  के  लिए  अपेक्षित

 दाताओं  स  अधिक  मतदाता  हो  गए  हैं  और  कुछ  क्षेत्रों  में  उनकी  संख्या  अपेक्षित  संख्या  से  कम

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  विषमता
 को  दूर  करने  के  लिए  शीघ्र  कोई

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 fata  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दा०  रा०  और  जी  जहां

 तक  कि  संसदीय  और  महानगर  परिषद्‌  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  है  ।  इस  बारे  में  दो  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिये  गये  हैं  ।  में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  eto  1194/

 67]  जहां  तक  कि  नगर  निंगम  वार्डों  का  सम्बन्ध  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 सरकार  यह  नहीं  समिति  है  कि  इस  असमता  को  दूर  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम

 उठाना  साध्य  क्योंकि  सुसंगत  विधियों  संशोधन  के  बिना  आगामी  दस  वार्षिक

 गाना  से  पुर्व  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  कोई  नया  परिसीमन  नहीं  किया  जा  सकता  है

 Reclamation  of
 Land

 6655,.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Sbri  Bhogendra  Jha  :
 Shri  M.  Madhusudan  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :
 Shri  Chandra  Shekhar  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  acreage  of  land  in  our  country  which  needs  to  be  reclaimed  for  cultivation

 purposes,  State-wise;

 (b)  the  acreage  of  land  reclaimed  so  far;  and

 (c)  the  steps  taken  to  reclaim  it  and  the  date  by  which  the  reclamation  scheme
 will  be  completed  and  the  causes  of  delay,  if  any  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  A;  riculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  to  (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.  [Placed  in  Library  See  No,  L.  T,  1195/67  ]
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 उटकमण्ड  में  हवाई  अड्डा

 6656.  शी  नंदा  गौडर :  क्या
 पर्यटन

 तथा  श्रमिक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  a

 क्या  सरकार का  विचार  नीलगिरि  के  उटकमण्ड  नामक  स्थान  जो  पेंट

 महत्व  का  तथा  स्वास्थ्य वद्ध  न  के  लिये  प्रसिद्धਂ  स्थान  एक  हवाई  अड्डा  बनाने  का  है

 यदि  तो  कब  तथा  कितनी  लागत  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  तथा  ध्रसेनिक  उड्डयन  मंत्रो  कर्ण
 :  नहीं ।  सरकार  के

 पास  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 कोयम्बटूर  में  हवाई  अड्डा  है  जो  कि
 उटकमण्ड  से  लगभग  30  मील  है

 और  उससे  एक  अच्छी  सड़क  द्वारा  जुड़ा  हुआ  है
 ।  इस

 बा
 तत

 को  हि

 में  रखते

 हुए  उटकमण्ड  में

 एक  हवाई  HE  की  आवश्यकता  महसुस  नहीं  की  गयी  है

 बिहार  को  ware  की  सप्लाई

 6657  थी  राजदेव  fag

 et  शम्स  नाथ

 थी  नागेश्वर

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  नि

 क्या  सरकार  को  समाचार  पत्रों  में  छपी
 उस

 खबर
 का  पता  है  जिसमें यह  आरोप

 लगाया  गया  है  कि  बिहार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियत  अनाज  के  कोटे  को  भेजने  और

 उसकी  प्राप्ति  के  ध्रांकड़ों  में  गत  अगर  ल  से  जून  तक  की  अवधि  में  हजारों  मन  का  अन्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 और

 इसके  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्रन्नासा शिव

 :
 और  एक  ऐसे  समाचार  की  ओर  जिसमें  बिहार  को  नियत  किये  गये

 अनाज-की  सप्लाई  और  प्रीति  के  प्रत्येक  के  मास  के  आंकड़ों  में  विषमता  होने  ar  आरोप  लगाया

 गया  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है
 ।  मासिक कोटे  के  अनुसार बिहार  को  अनाज

 विभिन्न  बन्द  राहों  से  जसे  कलकत्ता  ate  बम्बई  से  भेजा

 जाता  है  जिसे  रास्ते  में  कई  दिन  लग  जाते  हैं
 ।

 किसी  विशेष  महीने में  विभिन्न  स्थानों  से
 भेजे

 गई  अनाज  की  मात्रा  का  उसी  महीने  उतनी  मात्रा  में  राज्य  सरकार  को  मिलना  जाना  जरूरी
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 नहीं  है  ।  प्रत्येक  महीने  के  अन्त  में  बहुत  सा  अनाज  रास्ते में  ही  we  जाता  है  राज्य

 सरकार को  अगले  महीने  मिलता  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Centra]  Farms

 6658  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricalture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  produce  from  each  Central  Farm  during  the  tast  three  Plan  periods;

 (b)  the  expenditure  incurred  on  each  Farm,  item-wise,  during  the  above  period;
 and

 (c)  the  produce  per  acre  in  each  of  the  Farms  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Community  Development
 and  Cooperation  (Sbri  Annasahib  Shinde)  :  (a  to(c)  The  information  is  beiug  collected

 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course.

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  नेपाल  से  सहायता

 6659.  शी  शिव  चन्द्र भा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  हाल  के  दुर्भिक्ष  की  अवधि  में  नेपाल  से  भारत  को  खाद्यान्नों  की

 सप्लाई  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  मिली  और

 यदि  तो  क्या  सहायता  मिली  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्रत्नासाहिब

 :  नहीं  ।

 प्रबल  नहीं  उठता  |

 कलकत्ता-लन्दन  बस  सेवा

 6660.  श्री  शिवचन्द्र  म्प्ाः  क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता से  लन्दन  तक  कोई  बस  जाती  कौर

 यदि  तो  उसके  आने-जाने  के  समय  का  व्यौरा  क्या  किराया  कितना  है  और

 वह  किन-किन  देशों  से  होकर  गुजरती  है  ?

 परिवहन  नौवहन  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  भक्त  और

 कलकत्ता  से  लंदन  अथवा  लंदन
 से

 कलकत्ता  आने-जाने  किये  कोई  नियमित  बस  सेवा  नहीं  है  ।

 भारत  में  उनके  एजेन्टों  के  अनुसार  लन्दन  च्ण भ मस  कों टिकी  ट्रेवल  लन्दन

 से  कलकत्ता  तक  ओवरलोड  टिटनस  की  सेवा  बरास्ता

 अफगानिस्तान  ate
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 पाकिस्तान  अपील  करता  है  ।  मैसेज  कॉटिकी  ट्रेवल  लिमिटेड  द्वारा  जारी  की  गयी  पुस्तिका  के

 अनुसार  लन्दन-कलकत्ता  यात्रा  का  किराया  95  पौण्ड  है  तथा  लन्दन  से  कोच-टूअर  सितम्बर  में

 अ्रौर  कलकत्ता  से  मान  में  असम्भव  होता  है  |

 Appeejay  Shipping  Co,

 6661.  Shri  Y.  A.  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Transport  and  Shipping  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2279  on  the  24th  November,  1956

 and  state  :

 .  (a)  whether  any  decision  has  since  been  taken  by  Government  on  the  I.

 enquiry  report  against  the  Appeejay  Shipping  Company;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Transport  and  Shipping  (Shri  V.  K.  R.  V.  Rao):  (a)  and  (b)  Unsta-
 tred  Question  No.  2279,  answered  on  24th  November,  1966,  to  which  a  reference has
 been  made  by  the  Hon’ble  Member,  related  to  a  case  of  alleged  cheating  of  the  Calcutta
 Port  Commissioners  in  the  matter  of  rental  charges  payable  by  M/s  Aminchand  Pyarelal,
 registered  by  the  Central  Bureau  of  Investigations,  The  Central  Bureau  of  Invest#gations
 have  completed  their  enquiries  and  it  has  been  decided  to  launch  prosecution  against  the
 Managing  Partner  and  certain  employees  of  M/s  Aminchand  Pyarelal.

 तूतीकोरिन  पत्तन  परियोजना

 6662.  श्री  रमानी  :  थ्री  नयनार  :

 थी  उसा नाथ :  थो  ज्योतिर्मय  बसु

 थ्रो  झम्राहम :
 श्री  पाथंसा्थों  :

 क्या  परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  तूतीकोरिन  पत्तन  परियोजना  की  लाभप्रदता  सम्बन्धी  पहलुओं

 के  बारे  में  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसकी  उप पत्तियां  क्या

 क्या  सरकार  ने  मूल  योजना  का  परित्याग  करके  इसे  मछली  पकड़  aq  की
 बन्दरगाह

 बनाने  का  निश्चय  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्रो  वी०  के ०  श्रार०  ato  :  और

 माननीय  सदस्य  शायद  तुमको  रिन  पत्तन  परियोजना  के  आर्थिक  और  वित्तीय  पहलुओं  के  बारे

 से  परिवहन  अनुसन्धान  निदेशक  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  उनकी  रिपोर्ट

 से  पता  चलता  है  कि  1970-71  तक  बन्दरगाह  से  गुजरने  वाला  यातायात  प्रति  as  निम्न

 लिखित  रूप  में  1.15  मिलियन  टन  होगा  :--

 कोयला  0.20  मिलियन  टन

 सीमेंट/विलकर  0.20  मिलियन  टन
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 नमक  0.45  मिलियन  टन

 सामान्य  मा  0.30  मिलियन  टन

 कुल  1.15  मिलियन  टन

 अनुमानित  यातायात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रिपोर्ट  में  गया  है  कि  जो  मुनाफा

 होगा  वह  इतना  नहीं  होगा  जिससे  सुविधाओं पर  ae  होने  वाले  व्यय  को  न्यायसंगत  fre

 किया जा  सके  ।

 नहीं  ।  जो  विवरण  मैंने
 19  1967  को  सभा  पटल  पर  रखा

 था

 उसकी  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।

 त
 (  |  )  नहीं  उठता  ।

 Restoration  of  cut  in  Ration  in  Delhi

 6663  Shri  Atam  Das  Wil]  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state  :@

 (a)  whether  Government  propose  to  restore  the  cut  affected  in  the  quantity  of

 rationed  foodgrains  supplied  in  Delhi;  and

 (9)  if  so,  by  what  time  it  is  likely  to  be  restored  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Developmeat

 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (2)  and(b)  The  cut  of  124  per  cent  made

 effective  from  28th  December,  1966,  will  be  restored  when  the  overall  food  position  in
 the

 country  improves.  It  is  not  possible  to  say  exactly  when  this  will  be  done.

 Warehouses  in  Rajasthan

 6664  Sbri  Onkar  La]  Berwa
 Shri  T.  P.  Shah

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Central  Warehouses  in  Rajasthan

 (b)  their  storage  capacity;

 (c)  the  quantity  of  foodgrains  stored  in  them  at  present;

 whether  some  private  godowns  have  also  been  rented  for  t (d)  storage  of  food-

 grain

 (6)  if  so,  the  amount  of  earnings  from  these  warehouses;  and

 (1)  the  amount  of  expenditure  being  incurred  on  them  per  annum  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  (a)  Certral  Warehouses  are  located  at  three
 centres  in  Rajasthan

 (b)  to  (d)  Th  €  capacity  of  the  warehouses  as  on  30-6-1967  was  as  follows
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 Owned  Hired  Hired  State

 Total Centre.  capacity  private  Government

 godowns  godowns

 (  in  tonnes  )
 Kota  5000  2026  574  7600

 origanganagar  5000  600  5600

 Hapnumangarh  3400  410  5810

 6824  tonnes  of  10001.0 81115.0  were  stored  in  these  warehouses  as  on  30~6-1967

 (e)  The  gross  earnings  from  these  warehouses  during  the  year  1966-67  were

 Rs.  4,17,264/-~

 (f)  The  amount  of  expenditure  on  them  during  the  year  1966-67  was  Rs,  2,22,211

 including  depreciation  and  repairs  on  building  and  equipment

 Collection  of  Levy  from  Agriculturists

 6665  Shri  Onkar  Lal  Berwa
 Shri  Shah
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Government  has  issued  orders  to  the  States
 to  collect  levy  from  the  agriculturists;

 (0)  if  so,  the  names  of  the  States  to  which  these  orders  have  been  issued  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  before  these  orders  were  issued,  agri  iculturists
 had  already  sold  their  produce  of  foodgrains  for  meeting  their  personal  expenses;  and

 (d)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard
 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasabib  Shinde)  :  (a)  No,  Sir

 (b)  to(d)  Do  not  arise

 एयर  इ  दिया  के  विमान  में  बम  होने  का  मय

 6666.  श्री  श्रात्स  दास  :  क्या  पेंशन  तथा  श्रसंनिक  उड्ड्यन  मंत्री  18.0  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  6  1967 को  एयर  इडिया  के  एक  बोझ  ग  विमान

 को  दमदम  हवाई  पर  उतरने  के  लिये  विवश  होना  पड़ो  क्योंकि इस
 विमान

 में  एक

 टाइम-बेन  होने  का  समाचार  मिला

 क्या  इस  aaa  की  कोई  जांच  की  गई
 और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 पेंशन  तथा  सैनिक  उदयन  मंत्री
 wat  (#)  से  att

 6  1967  को  किसी  अनभिज्ञात  व्यक्ति  ने  साम्ताऋूज
 .

 के  एयर
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 इण्डिया  ट्र  फिक  अफसर  को  टेलीफोन  पर  चेतावनी  दी  कि  टोकियो  उड़ान  पर  चलने  वला  एयर

 इण्डिया का  विमान  12  घंटों के  भीतर  विस्फोटक द्रव्यों  द्वारा  विध्वस्त  कर  दिया  जायेगा

 तुरन्त  एयर  इण्डिया  कलकत्ता से  टेलिफोन  पर  सके  किया गया  और  उसे  कारपोरेशन

 के  स्थायी  अनुदेशों में  निर्दिष्ट  प्रकार  से  विध्वंस-विरोधी  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया
 |

 विमान  पर  कोई  भी  अपराध  सिद्ध  करने  वाली  सामग्री  नहीं  पायी  गयी  ।  परन्तु  जांच-कार्यो  के

 परिणामस्वरूप  विमान  बम्बई  में  25  घंटे  देर  से  तथा  बम्बई  sas  उड़ान  की

 रवानगी  भी  14  घंटे  विलंब  से  हुई  ।

 अखिल  भारतीय  महिला  स्वयं-सेवी  संस्था

 6667,  थी  आत्म  दास  :  क्या  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ध *

 क्या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  महिला  स्वयं-सेवी  संस्था  ने  राज्य  सभा  में

 बराबर  प्रतिनिधित्व  की  मांग  की

 बया
 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1950  में  इस  भाग्य  के  आवश्यक

 संशोधन  करने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कब  ?

 fafa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  ०  :  निर्वाचन  आयोग  या  सरकार

 को  ऐसा  कोई  भी  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 जी  नही ं॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग  r
 Supply  of  F  ध  rtilizers

 6668.  Shri  Molahu  Prasad  :  Shri  Ram  Charan  :
 Shri  Shiv  Charan  Lal:  Shri  Ramji  Rams

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  fertilizers  asked  for  by  the  Government  of  Uttar  Pradesh  during
 1965-66  and  the  quantity  supplied  to  them;  and

 (b)  the  qua:tity  of  fertilizers  asked  for  by  the  West  Bengal  and  Madras  Govern-
 ments  during  1965-66  and  the  quantity  thereof  supplied  to  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :  (8)  and  (b)  The  quantities  of  nitrogenous
 fertilisers  demanded  by  the  States  of  Uttar  Pradesh,  West  Bengal  and  Madras  which
 includes  the  demands  for  I.  A.  D.  P.,  I.  A.  A.  and  Emergency  Food  Production  Progra-
 mme  for  1965-66,  quantities  of  fertilisers  alloted  to  these  States  during  1965-66  and

 is  given  below  :
 quantities  actually  supplied  against  these  allotments  during  1965-66  in  terms  of  Nitrogen
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 (Figures  in  Tonnes)
 Name  of  State  ह ैnd  ed

 Quantity  demu!  Quantity  Quantity
 allott.d  Supplied

 Uttar  Pradesh  2,19,962  $9,287  83,828

 West  Bengal  72,495  34,293  31,222

 1,40,170  67,176  67,139 Madras

 Note  :  As  the  availability  of  fertilisers  was  limited  during  1965-66  vis-a-vis  the

 demand,  it  has  not  been  possible  for  the  Central  Government  to  meet  the

 requirements  of  the  State  Governments  in  full.

 Cold  Storages

 6669.  Shri  Molahu  Prasad  Shri  Ram  Charan  :

 Shri  Shiv  Charan  Lal  Shri  Ramji  Ram  ;

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agricdltare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  U.  is  the  biggest  potato  producing  State  in  the
 country;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that
 Government

 have  allocated  a  sum  of
 rupees  two  lakhs  for  cold  storage  purposes  against  their  demand  for  one  crore  of  rupees;
 and

 (c)  the  amount  proposed  to  be  sanctioned-for  West  Bengal  and  Madras  for  cold
 storage  purposes  during  1967-68  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricalture,  Community  Development
 nd  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  Yes.

 (b)  No.  Asum  of  Rs.  36.00  lakhs  was  sanctioned  to  that  State  during  1966-67
 out  of  the  total  budget  provision  of  Rs.  100  lakhs  available  for  this  purpose.  This  is  the
 maximum  amount  sanctioned  to  any  State.

 (c)  A  sum  of  Rs.  27,00  lakhs  is
 proposed

 to  be  sanctioned  to  West  Bengal,  No

 provision  has  been  made  for  Madras  since  no  demand  was  reéeived  fiom  that  State,

 Demand  for  Russian  Tractors

 6670.  Shri  Molahe  Prasad  :  Shri  Ram  Charan:

 Shri  Shiv  Charan  Lal  Shri  Ramji  Ram  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Russian  tractors
 made  available  to  U.  P.,  West  Bengal  and

 Madras,  separately,  during  the  last  five  years;

 (b)  their  respective  demand  for  these  tractors  for  the  year  1967-68;  and

 (c)  the  number  of  tractors  which  Government  propose  to  make  available  to  these

 three  States  during  1967-68  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  mimunity  Development

 and  Cooperation  (Shri  Aanasahib  Shinde)  (a)  to(c)  A  statemen  laid  on  the  Table  of

 96/67) अचक  चक the  House.  [Placed  in  Library  See  No.  T.  11
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 भारत  का  खाद्य  निगम

 6671  थी  श्री०  कस्तूरे

 श्री  gestae  जाघव

 शारदा  मुकर्जी

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  खाद्य  निगम  ने  महाराष्ट्र  में  काम  आरम्भ  नहीं

 और

 यदि  तो  मारत  के  खाद्य  निगम  को  महाराष्ट्र  में
 काम  आरम्भ  करने  के  लिये

 किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  भ्न्नासाहिब

 शिन्दे  )

 भारत  के  खाद्य  निगम  के  काम  को  विभिन्न  राज्यों  में  सम्बन्धित राज्य  सरकारों

 की  सलाह  से  और  उनकी  अनुमति  से  बढ़ाया  जाता  है  ।  जब  महाराष्ट्र  सरकार  को  इस  निगम

 की  सेवाओं  की  जरुरत  होगी  तो  इस  निगम  के  लिये  उस  राज्य  में  काम  आरम्भ  करने  में  कोई

 कठिनाई  नहीं  आयेगी  ।

 मलयेशिया  के  लिए  दिल्‍ली  gra  योजना  का  घी

 6672.  श्री  राम  चरण

 1 |  मो लहू  प्रसाद

 श्री  लाल  BIT

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना ने  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना के  घी  का  निर्यात

 करने  के  सम्बन्ध  में  मलयेशिया  सरकार  के  साथ  एक  करार  किया  है  जब  दिल्‍ली  में  घी  की

 पहले ही  कमी  है

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  घी  का  निर्यात  मुल्य  दिल्‍ली  में

 उसके  विक्रय  मूल्य  से  कम  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  करर  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्रन्तासा  हिल

 :
 जी  नहीं  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  कुआलालम्पुर

 की  एक  गर  सरकारी  पार्टी  को  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  480  किलोग्राम  घी  के  निर्यात

 करने  का  प्रस्ताव है  ।
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 नता

 विश्व  मण्डी  में  किसान  प्रतियोगिता  को  ely  में  रखते  हुए  तथा  विदेशी  मुद्रा

 कमाने  की  दृष्टि  से  निर्यात  मूल्य  कम  होना  आवश्यक  है

 अल्प  सुचना
 प्रदान

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 समस्तीपुर  चीनी  मिल

 34,  थी  क्या  खाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सुरक्षा  नियमों  के  अन्तर्गत  जितनी  अवधि  के  लिये

 समस्तीपुर  सेन्ट्रल  शुगर  कम्पनी  लिमिटेड  को  सरकार  ने  अपने  अधिकार  में  लिया

 वहू  13  1967  को  समाप्त हो  चुकी

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  गे-सरकारी  प्रबन्धक  इस  मिल  को  चलाने

 के  इच्छुक  नहीं  क्या  सरकार  ने  उद्योग  तथा  1951  के

 अंतगर्त  इस  मिल  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  आरम्भ  की

 यदि  तो  इस  मिल  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लिये  जाने  की  कार्यवाही
 कब  तक  पुरी  हो  जायेगी  और  क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  कि  इस

 बीच  मिल  बन्द  न  हो  जाये  ?

 सामुदायिक  कास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  श्रन्तासाहिव
 शिन्दे  :  जी  हां  ।  किन्तु  नियंत्रण  की  अवधि  14-7-1967  को  समाप्त  हो  गई

 चूकि  मेससें  समस्तीपुर  सेन्ट्रल  शुगर  कम्पनी  लिमिटेड  के  प्रबन्धक

 मिल
 को

 चलाने  के  लिए  अपनी  अनिच्छा  व्यक्त
 नहीं  किये

 अतः  उद्योग  तथा

 1951  के  अंतगर्त  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 (7)  sat  ही  नहीं  उठता
 ।

 गन्धक  का  ठ  का  दिये  जाने  के  बारे  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 द्वारा  जांच  के  बार  में  घोषणा

 ANNOUNCEMENT  RE.  EXAMINATION  OF  SULPHUR  CONTRACT  BY
 PUBLIC  UNDERTAKINGS  COMMITTEE

 wera  महोदय  :  21  1967-81  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  एक  अमरीकी

 कार्य के  साथ  किये  गये  ठेकों के  बारे में  तारांकित प्रश्न  संख्या  1291  के  अनुपूरक  प्रश्न  के

 दौरान  श्री  ay  लिमये  ने  सुझाव  दिया  था  कि  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिये  सभा  के  पांच

 सदस्यों  की  ऐक  समिति  नियुक्त  की  जाये  ।  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  तथा  श्री  रंगा  ने  भी  इस
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 सम्बन्ध  में  कुछ  सुभाव  दिये  थे  ।  निर्णय  किया  है  fe  यह  मामला  सरकारी  उपायों

 सम्बन्धी  समिति  की  जांच  तथा  शीघ्र  प्रतिवेदन  के  लिए  सौंपा  जाये  ।

 थ्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मै  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai
 (Ujjain)

 :  [had  tabled  a  गाए

 Shri  George  Fernandes  (Bombay  South);  The  strike  by  L.  C.  workers  is  confin-

 uing  throughout  the  ए0प ry
 ****  ***

 श्रीपत  महोदय  :  इस  प्रकार  माम लेको  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दौ  जा  ।  इन

 बातों  में  से
 कोई

 भी  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  को  जायेगी  ।  )
 क्र

 स०  Alo  बनर्जी  we

 थी  जाज  *

 Shri  Hukam  Kachwai  **

 a

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  TA

 PAPERS  LAJD  ON  THE  TABLE

 d  क  जनन
 केन्द्रीय  सरकार  के  वित्त  लेखे  तथा  प्र  प्रतिरक्षा  सेवा  कौर

 प्रतिरक्षा  सेवाओं
 के  विनियोग  लेखे  |

 वित्त  मोरारजी  पन्नों  एक-एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखता हूं  ।

 1  ay  1965-66  के  लिये  केन्द्रीय  के  वित्त  लेखे  ।  में  रखी  गई  ॥

 देखिये  संख्या  एल०  eto  1163/67]

 2  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अंतगर्त  प्रतिरक्षा

 सेवायें  1967  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  1164/67]

 कली 3  ay  1965-66  के  लिये  प्रतिरक्षा  सेवाओं  में  विनियोग  लेखे  तथा  उन  पर

 ज्यिक  परिशिष्ट  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  1165/67]

 व्यापारिक  नौसेना  धर धि नियम  के
 श्रन्त्रगंत  अधिसूचना  लिमिटेड  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन

 परिवहन  तथा  बोस्टन  मन्त्री  alo  के०  कार  वी०  मैं  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 चेक
 em  कार्यवाही  के  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 Not  recorded.
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र 25  1967

 (1)  व्यापारिक  नौवहन  अघिनियम  1958  की  घारा  458  की  उप-घारा  (3)

 के  अ  तर्गत  प्रस्थान क़ारी  जलयान  के  नियम  1967

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  15  अप्र  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  533  में  प्रकाशित  हुए  थे

 ऊपर  की  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कार

 बताने  वाला  एक  विवरण  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 gto  1166/67]

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  619 क  की  उपधारा  (1)  के  sata

 मुगल  लाइन  बम्बई  के  31  1966  को  समाप्त  हुए  ay  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  लेख/परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  में  रखी  गई  ।
 देखिये  संख्या  एवं  ठी०

 1167/67}

 संसद  सदस्यों  की  शिक्षा  सम्बन्धी  स्मिति  (1967)  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति

 का  प्रतिवेदन

 शिक्षा  प्राय  में  राज्य  मन्त्री  भगवत  मैं  डा०  त्रिगुण  सेन  की

 ओर  से  संसद  सदस्यों  की  शिक्षा  सम्बन्धी  समिति  (1967)  सम्बन्धी  राष्ट्रीय

 के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।  में  रखी  गई ।  देखिये  संख्या

 एल०  नौ  1168/67]

 भारतीय  तारयन्त्र  प्रथिनिवम  के  पन्त  पत  श्रधिसुचनायं  तथा  भारतीय  वायरलेस

 देलोग्राफो  अधिनियम

 मैं  निम्स सद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  स्त्री  Fo  Fo

 लिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हु

 (1)  भारतीय  तारयंत्र  1885  की  7  की  उप-घारा  (5)  के  अन्तरगत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 बेतार-संग्रही  उपकरण  के  लिये  लाइसेंस  देना  नियम  1967

 जो  दिनांक  27  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  772  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 वाणिज्यिक  प्रसार-संप्रत्ति  लाइसेंस  देना  | ह  1967  जो

 दिनांक  27  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी ०

 एस०  आकर  773  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  दिये

 संख्या  एल०  टी ०  1170/67

 (2)  भारतीय  वायरलेस  टेलीग्राफी  1933  की  घारा  10.  को  उपहारों

 (4)  के  अत्यंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति
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 भारतीय  वायरलेस  टेलीग्राफी  सं चरो धम  1967  दिनांक

 27  1967
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या  जी०  एस०

 भार०  774  में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 भारतीय  वायरलेस  टेलीग्राफी  दूसरा  संशोधन  1967  जो

 दिनांक  17  जून  1967  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  जी०

 एसरार  932  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी गई
 |  देखिये

 संख्या  एल०  eto  1171/67 |

 मोटरगाड़ी  अघिनियम  के  श्रन्तगंत  श्रधिसुच  नायें

 परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  भक्त  :  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक्श्यक  प्रति  समा  पटल  पर  रखता  हू  :--

 (1)  मोटर  गाड़ी  1939  की  घारा  133  की  उपधारा  (3)  के  अतंत

 दिल्‍ली  मोटर  गाड़ी  1966  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 24  1966  में  दिल्‍ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  12  (76)/60-

 66  पी०आर०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (2)  ऊपर  की  अधिसूचना  जो  सभा  पटल  पर  रखने  में  ये  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  [  प्रस् तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  1172/67]

 गैर  सरकारी  सदस्य  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 दसवां  प्रतिवेदन

 श्री  to  के०  खाडिलकर  :  मैं  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  दसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हू  ।

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITIEE

 नवां  प्रतिवेदन

 श्री  शांतिलाल  दाह  उत्तर  :  मैं  औद्योगिक  विरासत  तथा  कम्पनी  कार्य

 मस्त्रालय-भौद्योगिक  लाइसेंस  देना-के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  नवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता
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 3  1889  नियम  357  के  अंतगर्त  सदस्य  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  के  बारे  में

 (RE.  STRIKE  BY  1.  1,  C.  EMPLOYEES)

 Sbri  Madhu  Limaye  :  Trequest  the  hon,  Finance  Minister  to  make  a

 Statement  regarding  strike  by  the  employees  of  Life  Insurance  Corporation.

 श्रेय  महोदय  :  अब  श्री  जगजीवन  राम  वक्तव्य  देंगे  ।

 et  स०  Alo  बनर्जी  उसके  बाद  श्री  मोरारजी  देताई  वक्तव्य  देंगे

 mera  महोदय  :  जब  मैं  अध्यक्षपीठ  पर  बेठा  हूँ  तो  मानवीय  सदस्य  को  ऐसी  बातें  नहीं
 करनी  चहिये  ।

 आस्ट्रेलिया  से  उपहार  के  रूप  में  भेजे
 गये  गेहूँ

 के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  ,  GIFT  OF  WHEAT  FROM  AUSTRALIA

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रो  जगजीवन  :  मुझे
 सदन  को  यह  सूचित  करते  हुए  हुं  होता है  कि  आस्ट्रेलिया  की  सरकार  ने  एक  बार  फिर

 पडा  र हमारी  सहायता  की  है  और  च  लू  वित्तीय  वर्ष  में  50,000  मीटरी  टन  tg  का  एक  उ  4  एश
 दिया  है  ।  इस  गेह  का  लदान  प्रबन्ध  होते  ही  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  भारत  सरकार  की  ओर

 से  आधार  लिया  सरकार  की  इस  उदार  एवं  सामयिक  सहायता  के  लिए  आमार  प्रकट  करता  हु  ।

 इस  सहायता  से  सूखे  तथा  हमारे  aa  के  बाहर  के  अन्य  कारणों  से  उत्पन्न  ada  संकट  को

 दूर  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 Shri  Geore  Fernandes  (Bombay-South)  :  Sir,  1  rise  ona  point  of  order  that  my
 question  was  not  in  regard  to  gift.  {  wanted  to  know

 the  quantity  of  wheat  to  be  imported
 during  the  next  six  months,

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का

 =
 नहीं  है  ।

 नियम  557  के  अन्तगंत  सदस्य  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 PERSONAL  EXPLANATION  BY  MEMBER  UNDER  RULE  357

 Dr.  Govind  Das  (Jabalpur)  :  On  the  discussion  on  the  situation  in  Madhay  Pradesh
 on  20th  July,  what  I  said  regarding  my  son,  Shri  Man  Mohan  Das,  might  be  interpreted
 that  he  was  kidnapped  by  the  opposition  and  kept  under  their  supervision  throughout  the

 night.  But  on  further  enquiry  I  have  come  to  know  that  it  was  nota  fact.  He  remained
 away  from  his  house  of  his  own  accord.

 Shri  Hukma  Chand  Kachwai  (Ujjain):  I  would  like  to  know  the  fate.of  the  motion
 talled  by  me.

 ै  तर  oir  wat
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  जिसने  प्रस्ताव  fear  6,  To  त  उठाना  चाहता  है

 कार्यालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  सदस्यों  को  सुचना  भेजी  जायेगी  ।
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 The  Food  Corporation  (Amendment)  Bill  Sravana  3,  1°89  (Saka)
 Lael

 खाद्य  निगम  विधेयक

 THE  FOOD  CORPORATION  (AMENDMENT)  BILL

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  जगजीवन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  खाद्य  निगम

 1964  में  संशोधन  करने  और  भारत  के  खाद्य  निगम  के  सम्बन्ध  में  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  1917  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  को  समुचित  सरकार  घोषित  करने

 सम्बन्धी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 श्री  स०  मो ०  बीजों
 खाद्य  निगम  में  सेवा  शुरू  करने  से  पुर्व  खाद्य  विभाग

 के  कर्मचारियों  को  त्यागपत्र  देने  के  लिए  कहा  जाता  है  खाद्य  निगम  कर्मचारी  संघ  अ्रपनी

 उचित  मांगों  के  लिये  पूरा  जोर  लगा  रहा  है  और  मांग  कर  रहा  है  कि  उनके साथ
 सरकारी

 कर्मचारियों  के  समान  व्यवहार  किया  जावे  तथा  उनकी  सेवा  की  गत  तथा  अनुशासन  नियमों

 में  कोई  परिवहन  नहीं  होना  चाहिये  ।  खाद्य  मंत्री  ने  विश्वास  दिलाया  है  कि  उनकी  मांगों  पर

 उचित  ध्यान  दिया  जायेगा  परन्तु  विधेयक  के  खण्ड  3  के  अंतगर्त  वे  केंद्रीय  सरकार  के

 री  नहीं  रहेंगे  ।  इसलिये  मैं  इसका  विरोध  करता  हु  ।  कर्मचारियों  के  साथ  विचार  विम  के

 पश्चात  विधेयक  क  प्रारूप  तैयार  किया  जाना  चाहिये  और  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिये  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  There  is  a  provision  io  the  Bill  for  trans

 fer  to  Food  Corporation  the  employees  of  the  regional  offices  of  the  food  Croporation.
 There  was  a  rumour  current  for  sometime  tbat  the  Central  warehousing  Corporation  is

 being  wound  up,  This  caused  an  anxiety  among  its  employees.  The  Bill  should  be  so  com-

 prehensive  that  a  solution  could  be  found  to  the  problem  of  the  employees  of  warehous-
 ing  corporation.

 श्री  जगजीवन  राम  इस  समय  मुझे  कुछ  भी  नहीं  कहना  है  क्योंकि  इस  बारे  में

 घानी  बरती  गई  है  कि  जब  कर्मचारियों  को  खाद्य  निगम  में  स्थानान्तरित  किया  जाये  ay  उनके

 पदोन्नति  तथा  वेतन  वृद्धि  सम्बन्धी  हितों  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।

 अनुशासन  सम्बन्धी  विषयों  के  सम्बन्ध  में  यह  सावधानी  रखी  गई  है  कि  उनके  लिये

 कारी  कर्मचारियों  के  समान  ही  पहली  और  दूसरी  अपील  की  व्यवस्था  को  जाये  ।  इस  उद्  तय

 के  लिए  किसी  स्वतन्त्र  अधिकारी  की  भी  स्थापना  कीं  जां  है  ।

 अध्यक्ष  यह  दै

 खाद्य  निगम  सीनियर  [964  में  संशोधन  करने  और  भारत  के  खाद्य  निगम  के

 सम्बन्ध  में  औद्योगिक  विवाद  1947  के  अंतगर्त  केन्द्रीय  सरकार  को  समुचित

 सर  घोषित  करने  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दीं  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 श्री  मानजी  मैं  विधेयक  को  पुर  :  स्थापित  करता  हूं  ।
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 काटन  फेब्रिक्स  (  एडिशनल  एक्साइज  ब्य
 टी  )  विधेयक

 COTTON  FABRICS  (ADDITIONAL  EXCISE  DUTY  (REPEAL)  BILL

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh):  beg  to  move  for  leave  to  intro-

 duce.a  Bill  to  provide  for  the  repeal  of  the  Cotton  Fabrics  (Additional  Excise  Duty)  Act

 झष्यक्ष  महोदय  :  रन  यह

 काटन  फेब्रिक स  एक्साइज  अधिनियम  957  के  निरसन का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 Stari  Dinesh  Singh  :  Sir,  Lintrodwce  the  Bill

 वित्त  २)  विधेयक

 FINANCE  (NO2)  BILL  1967-Contd,

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  सभा  में  वित्त  2)  विधेयक  पर  अग्रसर  विचार  होगा

 थी  तेन्तेटि  विश्वनाथन  :  तृतीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में कर  1269  करोड़  रुपये
 के

 अब
 उसमें  उत्तरोत्तर  वृद्धि  करके  1965-66  में  वे  2490  करोड़  रुपये  हो  गये  हैं  ।

 करदाता
 को

 प्रति  यही  कहा  जाता है  कि  केवल  इतना  ही  कर  वसूल  किया जा  रहा  है

 परन्तु  वर्ष  के  अन्त  तक  सरकार  बहुत  कर  वसूल  कर  लेती  है  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 की  अवधि  के  दौरान  वह  प्रतिदिन  आयव्ययक  में  की  गई  व्यवस्था  से  40  लाख  रुपये  अधिक

 प्राप्त  -  करवा  थी  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  उसे  741  करोड़  रुपये  की  बचत

 हई थी

 इसी  तरह  विदेशों  से  मिलने  वाले  ऋणों  में  भी  प्रति  वर्ष  वुद्धि  होती  रही  है  ।
 परन्तु

 जब  भी  कोई  मांग  की  जाती  है  तो  यही  उत्तर  मिलता  है  कि  घन  ay  कमी  ऐसा  कहना

 सरकार की  आदत  बन  गई  हैं  ॥

 जब  जनता खी  मर  रही  थी  तब
 खाद

 मंत्रालय  खाद्यान्न  के  व्यापार से  लाभ  कमा

 रहा  था  ट  1965-66  में  56  करोड़  रुपये  का  शुद्ध  लाभ  हुआ  है  ।  यदि  भाप  राज्य

 व्यापार  निगम  के  खाते  को  देखें  तो  उसमें  बड़ी  मात्रा  में  खाद्यान्न  दिखाया  गया  है  परन्तु यदि

 हमें  चावल  की  आवश्यकता  है  तो  चावल  नहीं  मिलते  ।  वित्त  मंत्री  को  इन  समस्याओं  पर

 घ्यानपुर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।

 पिछले  वर्ष  को
 छोड़कर

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  मूल्यों  में  भी  वृद्धि
 होती

 रही

 ऐसा  मालूम  होता  है  कि  भारत  में  पूति  तथा  मांग  के  सिद्धान्त  लागू  नहीं  होते  ।  सर्वप्रथम
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 मूल्य  वुद्धि  रोकी  जानी  चाहिये  और  इसके  लिए  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  ईमानदार  प्रशासन

 को  आवश्यकता है  ।  उसके  बिना  ger  वृद्धि  नहीं  रोकी  जा  सकती  ।  परन्तु  ईम/नदार  प्रशासन
 का  अर्थ  यह  भी  है  कि  उसमें  सरकार  को  व्यापारियों  के  साथ  व्यक्तिगत  मँत्री  को  अधिक

 प्रोत्साहन नहीं  देना  चाहिये  ।  कई  बार  ऐसा  होता है  कि  व्यापारी  मंत्रियों के  मित्र  बन  जाते

 हैं  और  इसलिए  सरकार  उन  पर  नियंत्रण  अथवा  उनको  किसी  काम  से  रोकने  में  असमथ  हो

 जाती  है  ।  एक  व्यापारी  ने  एक  बड़े  मंत्री  के  निजी  सचिव के  लिए  10  लाख  रुपये का  न्यास

 बताया  तो  अगले  वह  उसे  पेरिस  भूषण  की  उपाधि  मिल  गई  ।  इसी  प्रकार  डा०  घर  तेजा  के

 हैदराबाद  में  एक  कारखाने  का  उदघाटन  करते  समय  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  खुले  आम  उनका

 पक्ष  लिया  और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  लिए  1,30,00,000  रुपये  की  गारन्टी  दी  ।

 मौत  की  सीमा  निर्धारित  करने  के  बारे  में  एक  नीरू  किया  गया  था  परन्तु  बाद  में

 यह  निश्चय  किया  गया  कि  बागान  को  उसमें  से  निकाल  दिया  जाये  ।  इसी  के  कारण  आंध्र

 प्रदेश  में  प्रत्येक  एकड़  बंजर  भूमि  में  एक  गन्ना  या  नारियल  लगाकर  और  उसे  बागान  कह  कर

 जोत की  सीमा से  छूट  ले  ली  गई  है  और  इस  प्रकार  कुछ  जमीदारों के  पास  5000  से

 10000  एकड़  तक  भूमि  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जब  तक  प्रयास  में  ईमानदारी

 नहीं  आएगी  तब  तक  हम  कोई  कारगर  चीज  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy-Speaker  én  the  Chair

 जहां  तक  वित्तिय  प्रशासन  का  संबंध  वित्त  मंत्री  को  लेखा  प्रतिवेदनों  और

 लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदनों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  से  किसी  व्यक्ति  को

 नियुक्त  करना  चाहिये  ।  हैदराबाद  में  भी  हमारे  सामने  ऐसी  ही  कठिनाई  आई  थी  और  वहां

 पर  हमारे  सुझाव  पर  एक  मंत्रिमंडलीय  उपसमिति  नियमित  रूप  से  यह  देखने  के  लिये  नियुक्त

 की  गई  थी  कि  लोक  लेखा  समिति  क्या  सिफारिशें  करती  है  और  उन्हें  कहां  तक  कार्यान्वित

 किया  जाता  है  ।  यहां  केन्द्र  में  देखता  हूं  कि  एक  देनदार  से  कुछ  रकम  aga  नहीं  की  गई  है
 1

 यह  राशि  75.44  लाख  रुपये  है  ।  यह  पूछने  पर  कि  यह  रकम  क्यों  वसूल  नहीं  की  गई  है

 बताया  जाता  है  कि  इस  फर्म  का  अतापता  मालूम  नहीं  है  ।  इस  तरह  के  कई  उदाहरण  हमें

 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदनों  से  मिलते  मैं  वित्त  मन्त्री  से  कहूंगा  कि  वे  इन  मामलों  की  ओर

 कुछ  ध्यान  दें  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  जो
 धन  एकत्र

 किया  जाता  उसे  कसे

 खर्चे  किया  जाता  क्या  उसे  उसी  प्रयोजन  के  लिये  ख़र्चे  किया  जाता है  जिसके  लिये  वह

 दिया  जाता  है  और  क्या  उसका  सदुपयोग  किया  जाता  या  उसका  अपव्यय होता  है

 यदि  उसका  अपव्यय  होता है  तो  हमें  खामियों  को  ge  करना  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  को

 प्रशासन  के  ब्यौरे  तथा  हमारी  अधेड़-व्यवस्था  की  सामान्य  तथा  मोटी  मोटी  बातों  पर  पुरा

 नियन्त्रित  रखना  चाहिये  ।

 att  शशि  रंजन  हमारे  देश  की  आधिक  स्थिति  ऐसी  स्थिति  में  पहु ंच  गई  है

 कि  इस  पर  तुरन्त  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  जब  तक  हम  अपने  आर्थिक  मामलों  पर
 >  fe

 हाकी रूप  ये  र  नहीं  तब  तक  हम  किसी  तरह  भी  उन्नति  नहीं  कर  सकते  ।  हम
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 हमेशा  इन  सभी  मामलों  के  बारे  में  आयोग  और  समितियां  नियुक्त  कर  देते  हैं  और  इस  प्रकार

 काफी  रकम  खर्च  करने  के  बाद  अन्त  में  इन  आयोगों  तथा  समितियों  के  प्रतिवेदनों  से  हमें

 मालूम  होता  है  कि  हम  उसी  स्थिति  में  हैं  ।  जहां  से  हमने  श्रीगणेश  किया था  ।

 हम  कर  वसूल  करने  के  मामले  में  ब्रिटिश  शासकों  से  विरासत  में  प्राप्त  पुराने  तरीकों

 का  अनुसरण कर  रहे  अब  तो  अंग्रजों  ने  भी  उनका  तिरस्कार  कर  दिया  है  ।  हम  कम

 से  कम  उन  परिवर्तनों  की  नकल  तो  कर  सकते  हैं  जिनको  अग्रज  अपने  प्रशासन  में  प्रयोग

 करने लगे  हैं  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  वित्त  मंत्री  आय  कर  विभाग  के  कुछ  अधिकारियों को  अमरीका  भेज

 रहे  हैं  जिससे  कर  की  उगाही  के  प्रशासन  तन्त्र  में  वहां  किये  गए  परिवर्तनों  के  अध्ययन  करके

 उनको  यहां  लागू  करें  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाने  चाहता  हूँ  कि  वित्त  मंत्रालय

 के  तीनों  विभागों  में  पारस्परिक  सम्बन्ध  बहुत  अच्छे  नहीं  हैं  ।  वे  एक  दूसरे  को  नीचा  दिखाने  का

 प्रयत्न  करते  रहते  हैं  ।  इसलिए  वित्त  मन्त्री  को  अपने  मन्त्रालय के  इन  विभागों  के  बीच  समन्वय

 और  अच्छे  सम्बन्ध  स्थापित  करने  चाहियें  ।

 विभिन्न  मंत्रालयों  में  एक  ही  काम  के  लिये  दो  दो  अधिकारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।  इस

 स्थिति  को  आसानी  से  टाला  जा  सकता  है  ।  मंत्रालयों  के  बीच  अधिक  अधिकार  प्राप्त  करने

 की  होड़  समाप्त  की  जानी  चाहिये  ।

 देश  में  मंदी  की  स्थिति  हैं  अतः  रेलवे  जेसे  सरकारी  विभागों  का  यह  गतंव्य  हो  जाता  है

 कि  वे  छोटे  उद्योगपतियों  को  सामान  के  क्रयादेश  देकर  उन्हें  प्रोत्साहित  करें  ।  यदि  समय  रहते

 मन्दी  को  नहीं  रोका  गया  तो  इससे  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  बड़ी  हानि  हो  सकती  है  ।  मंदी  की

 समस्या  को  मिलकर  सुनियोजित  ढंग  से  हल  किया  जाना  चाहिये  ।  मंदी  की  स्थिति  को  दूर

 करने  के  लिये  को  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  तैयार  करना  चाहिये  ।  इस  समय  लोगों

 में  संशय  की  भावना  फेली  हुई  है  और  इसलिये  वे  अपनी  आवश्यकता  की  बस्तुएं  जमा  कर

 रहे  हैं  ।

 श्याम  महोदय  पीठासीन  हुए

 1  Mr.  Speaker  t#  the  Chair

 मन्दी  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  हम  बहुत  सी  चीजों  के  राष्ट्रीयकरण  की  जोर  शोर

 से  बात  करते  रहते  हैं  ।  मैं  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  नहीं  हूँ  परन्तु  मैं  एकाधिकार  का  विरोधी  हूँ

 और  राज्य  एकाधिकार  तो  और  भी  खतरनाक  चीज  है  और  इससे  हम  और  अधिक्  मुसीबत  में

 पड़  सकते  हैं  ।  इसलिये  हमें  लोगों  में  विश्वास  पैदा  करना  चाहिये  और  राष्ट्रीयकरण  के  बारे

 में  अधिक  बातें  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 सड़क  परिवहन  पर  बहुत  अधिक  कर  लगाए  गये  हैं  ।  इनमें  कमी  करने  से
 वस्तुओं  की

 कीमतें  भी  गिर  जायेंगी  एकार्घिकारवाद  को  समाप्त  करना  झा वश्य कहै  ।  केवल  कुछ  ही

 व्यक्तियों  के  हाथों  में  धन  का  जो  संचय  हो
 याय ह बी  उसे  समाप्त  करना  चाहिये  ।  किसी  व्यक्ति
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 या  व्यक्तियों  के  र  qat  को  केवल  उतना  ही  धन  जमा  करने  देना  चाहिये  जितना  कि  देश  की

 उना  अधि
 ऋति

 ध अमथव्यवस्था
 बर्दाश्त

 कर  सकती  हो  ।..  क  धत
 जमा  करने  की  प्रवृत्ति  समाप्त  की  जानी

 चाहिय े।

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 मध्य  sae  विधान  सभा  के  बारे  में  गृह-कार्य  मंत्री  द्वारा  कथित  गलत  वक्तव्य

 श्री  श्री चन् वे  गोयल  :  गृह-कार्य  मंत्री  ने  20  जुलाई  को  मध्य  प्रदेश  की  स्थिति

 पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  उनकी  राज्यपाल  से  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  है  और  इसलिये  वे

 सभा
 को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं

 बता
 सकते

 ।  परन्तु  इसके  कुछ  समाचारपत्रों  में

 विशेष  कर  arg  इण्डियाਂ  तथा
 क

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  राज्यपाल  जो  वक्तव्य

 प्रकाशित  हुआ  है  saa  पता  चेलता  है  कि  राज्यपाल  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  परामर्श  किया  है  ।

 मेरी  राय  में  राज्यपाल  ने  गृह-कार्य  मंत्री  से  विचार  विमर्श  किया  है  और  उनके  कहने  पर  ही

 राज्यपाल  ने  विधान  सभा  को  aa  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  है  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार

 कां
 और  क्या  अर्थ  हो  सकता  है  ।  यदि  राज्यपाल  ने  गृह-कायें  राज्य-मंत्री  या  उपमंत्री  से

 aia  की  है  तो  भी  हमें  यही  मानना  होगा  कि  गृह-कार्य  मंत्री  को  इस  सब  का  पता  था  ।

 समाचारपत्रों  में  जो  कुछ  प्रकाशित  हुआ  है  तथा  गृह-कार्य  मंत्री  ने  यहां  पर  जो
 वक्तव्य

 दिया  है  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि  मंत्री
 ने

 इस  सभा  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  ककी

 है
 ।

 उन्होंने  जान-बुक  कर  इस
 सभा

 को  गलत  जानकारी
 दी

 है
 ।

 में  की  पार्लियामेंटरी  प्रेविटसਂ  के  अनुसार  जानबूझ  कर  गुमराह  करने  वाला  वक्तव्य

 देना  सभा  का
 अपमान  सभा

 जा  सकता  है  उसमें  यह  दिया  हुमा  है  ;

 1963  the  House  resolved  that  in  making  a  persone]  statement  which  contained

 the  works  which  he  later  admitted  not  to  be  true,  a  former  Member  had  been  gu.Ity  of  a

 grave

 * 10963 में इस में  इस  सभा ने  यह  निश्चय  किया था  fe  एक  भूतपूर्व  सदस्य  जिसने  अपने

 व्यक्तिगत वक्तव्य  में  ऐसे  शब्दों  का  किया  था  जिनके  बारे  में  उसे  बाद  में  यह  स्वीकार

 करना  पड़ा
 कि

 वे  गलत
 थे

 सभा  के  भारी  श्रीमान  का  दोषी  था  ।  इसका  श्री  प्रोफ्यूमो  के  मामले

 से  सम्बन्ध है  ।  ब्रिटेन के  युद्ध  मंत्री  को  वहां  की  लोक  सभा  में  जान वुक कर  गलत  बयान  देने

 के  कारण  अपने  पद  से  हाथ  धोना  पड़ा  था  ।

 हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  गृह-कार्य ने  जान बुक कर  इस  सभा  को  गलत  जानकारी
 दी  है  और  इस  तरह  उन्होंने इस  समा  का  विशेषाधिकार  भंग  किया है  ।  प्रथम  हट्टी  में  ही  वे
 इसके  दोषी हैं  भर  यह

 मामला  जल्दी से  जल्दी  सभा  में  उठाया  गया है
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 की

 Shri  Madbu  Limaye  (Monghyr) :  Mr.  Sreaker,  Sir,  the  question  here  is  that

 whether  Govirsor  has  consulted  the  Centre  to  the  extent  as  the  permits.  AS

 reperted  in  ‘Hitavada’  Shri  K.  C.  Reddy  said  that as  the  Governor  he  had  to  take  an

 objective  and  dispassionate  view  of  the  situation.  He  was  confident  that  todays’  step  would

 help  maintain  the  stability  of  the  think  that  a  man  who  wants  to  take

 a  objective  and  dispassionate  view,  he  will  take  a  decision  without  consulting  any  body
 He  will  use  his  discretion.  But  in:this  case.  the  Governor  has  taken  the  advice  of  the

 Chief  Minister  and  thereby  he  has  not  taken  a  impariial  view.

 According  to  the  ‘Indian  Expressਂ  the  Governor  said  that  he  consulted  the  opposi-
 tion  and  also  the  Chief:Minister  and  did  not  dccept  the  advice  of  the  Chief  Minister  to

 dissolve  the  Assembly  and  instead  decided  to  prorogue.  the  House

 {In  the  following  report  has  appeared

 Union  Home  Secretary  is  understood  to  have  sounded  the  State  Government
 Chief  Secretary  today  as  to  how  soon  he  could  hold  mid  term  elections  in  Madhya  Pradesh
 प्  it  was:  decided:to  hold  them.  Mr.  Noronha,  Chief  Secretary,  is  understood  to  have

 replied  that  they  could  not  be  held  before  mid-November,  ‘Elections  -  were  out  of  the

 question  during  the  monsoon  andthe  time  before  November  would  be  the  minimum

 required  for  making  the
 necessary

 he  is  reported  to  have  told  the  Home

 All  these  things  go  to  show  that  there  has  been  constant  consultations  between  the
 State  and  the  Centre  in  this  matter

 गह-कायम  मंत्री  यशवन्तराव  मध्य  प्रदेश  विधान  सभा  के  सत्रावसान

 के  कारणों  तथा  तथ्यों  लगाने  के  लिये  लोक  सभा ने  मुक्के  आदेश  दिया  था  ।  उससे

 पहले  मैंने  राज्यपाल से  कोई  बातचीत  नहीं की  थी  और  न  ही  ऐसी  बातचीत  करने का  कोई

 औचित्य
 था  ।  इस  आशय

 का
 मैंने  सभा  में  जो  वक्तव्य  दिया  था  मैं  उस  पर  कायम  हूँ  ।

 राज्यपाल ने  संवाददाताओं  को  जो  कुछ  कहा है  उसके  बारे  में  प्रकाशित  समाचारों  का

 जहां तक  सम्बन्ध  हैं  राज्यपाल के  सचिव से  प्राप्त  एक  पत्र से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जायेगी ।

 सचिव  ने  लिखा  है  कि  दिल्‍ली  के  दो  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  सुचना  ठीक  नहीं  20

 जुलाई  को  समाचारपत्रों  के  कुछ  प्रतिनिधि  राज्यपाल  से  मिले  ।  राज्यपाल  ने  उन्हें  एक  तैयार

 वक्तव्य  पेश  एक  पत्र  प्रतिनिधि  ने  उनसे  पूछा  कि  क्या  विधान  सभा  का  सन्नावसान

 करने  में  केन्द्र  से  बरामदा  किया  गया  था  ।  राज्यपाल  ने  उत्तर  दिया  उसी  सीमा  तक  केन्द्र

 से  परामर्दा  करता  हूँ  जहां  तक  संविधान  अनुमति  देता  है  ।'  उनके  कहने  का  तात्पयं  यह  था  कि

 वह  केन्द्र  से उसी  समय  परामर्श  लेते  हैं  जबकि  संविधान  के  अनुसार  ऐसा  करना  आवश्यक  हो  ।

 इस  मामले में  इस  प्रकार के  परामर्श की  न  कोई श्रावस्यकता थी  और न  ही  संविधान

 इसकी  अनुमति देता  था  ।  केन्द्र ने  कोई  परामर्श  नहीं  दिया  था  ।  मुख्य  मंत्री  की  सलाह  पर

 राज्यपाल  ने  निकाय  किया  था

 जहां  तक  *' इण्डियन  जी एक्सप्रेस  से  उद्ध,त  सुचना  का  सम्बन्ध है  सचिव  के  पत्र  में  बताया

 है  कि  राज्यपाल  ने  विघटन  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  था
 क्योंकि  उस

 समय य  उसका

 mart ir a oe  ar  ही  नहीं  था
 ।  विघटन के  बारे  में  मध्यम म उ  चना  ||  उन्हें  कोई  च्  छह  प्राप्त  नहीं  हुआ
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 था  ।  केवल  सत्तावसान  के  बारे  में  सलाह  दी  गई  थी  पत्र  में  आगे  लिखा  है  कि  ag  समाचार

 भी  सही  नहीं  है  कि  मुख्य  मंत्री  तथा  विरोधी  पक्ष  की  राय  जानने  के  बादे  राज्यपाल  ने  अपना

 निर्णय  लिया था  ।  राज्यपाल  ने  संवाददाताओं  को  यह  कहा  था  q  19  जुलाई को  मुख्य

 मंत्री  तथा  विपक्षी  दलों  के  नेता  तथा  कुछ  अन्य  सदस्यों से  मिले  थे  ।  20  जुलाई  को  उन्होंने

 जो
 निकाय  लिया  वह  मुख्य  मंत्री  से

 20  जुलाई को  प्राप्त  एक  पत्र  में  दी  गई  सलाह  पर
 आधारित  था  ।

 इसलिये  जो  कुछ  राज्यपाल  ने  कहा  और
 जो  कुछ  मैंने  कहा  उसमें  कोई  असंगति  नहीं  है  ।

 इसलिये  प्रथम  सृष्टि  में  विशेषाधिकार  का  कोई  मामला  नहीं  बनता

 meas  महोदय
 :  मेरी  राय  में  इस  पर  आगे  चर्चा  करने  की  अब  कोई  आवश्य

 पता

 नहीं  है  ।  राज्यपाल  ने  स्पष्ट  कर  दिया  है  fe  उन्होंने  गृह-कार्य  मंत्रीं  से  परामर्श  नहीं  किया

 मेरी  राय  में  कोई  मामला  नहीं  बना है  ।  इसलिये  मैं  इस  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  को

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।

 इसके  परमाणु  लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  म०  प०  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 हुई ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lanch  till  fourteen  of  the  clock.

 लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  2  Ao  Go  बजे  ga:  समवेत  हुई  ॥

 The  Lok  Sabba  reassembled  after  Lunch  at  Fourteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )
 Mr  Deputy  Speaker  Hn  the  Chasr |

 faq  २)  1967”  जारी

 FINANCE  (No.  2}  BILL-Contd.

 sit  क्क्क्  Fo  नायर  )
 :  कांग्रेस  आकर्षक  नारों  के  बल  पर  देश  का  शासन

 चला  रही है
 ।  निरन्तर  असफलता  के  बावजूद  भी  कांग्रेस  के  नेताओं  ने  नारों  के  हमारे

 स्वाभाविक  विश्वास  का  दुरुपयोग  किया  है  ।  हराम  हैਂ  का  नारा  श्री
 जवाहरलाल

 नेहरू  द्वारा  दिया  गया  था  परन्तु  क्या  उसपर  अमल  हो  रहा  है  ।  इसी  प्रकार  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री  ने  जय  किसानों  का  नारा  दिया  परन्तु  ताशकन्द  समझौता  करके  उसका
 अन्त  कर  दिया  जवान  तथा

 किसान  जिन्होंने
 देश  के  लिये  अपना  खुन  पसीना  बहाया  था

 ताशकन्द  समझौते  पर  हैरान  रह  गये  थे  ।

 ऐसे  ऐसे  अफंदीन  विचार  हमारे  नेताओं  के  मन  में  हैं  जिन्हें  ऊचा  स्थान  दिया  जाता  है  ।
 fer  मत ह उनमें  से  एक  मद्यतिषेद  है  ।  कांग्रस  पर  मद्य  tT  को  भूत  अभी  तक  सवार  है  ।  कांग्रस ने
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 व्यक्ति  की  नैतिकता  तथा  राष्ट्रीय  आर्थिक  नीति  के  अन्तर  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  और

 इसका  परिणाम  बहुत  घातक  हुआ  है  ।  इससे  शरीर  उत्पादन  You  से  वंचित  रहा  है  और  साथ

 ही  मद्यनिषेद  लागू  करने  वाले  कर्मचारियों  पर  भारी  खच  करना  पड़ा  है  ।  इस  प्रकार  राष्ट्र

 को  दोहरी  हानि  हो  रही  है  ।  मद्यनिषेद  की  इस  नीति  के  कारण  लोगों  को  तरह  तरह  की

 बुरी  गरजकर  पीती  पड़  रही  है  और  उसके  लिये  उन्हें  ज्यादा  मुल्य  मी  देना  पड़ता  है  ।

 खद्दर एक  दुसरी  धुन  है
 ।

 गांधी  जी  के  समय  में  खादी  का  कुछ  भी  महत्व  रहा

 आज  की  स्थिति  में  खद्दर  सम्बन्धी  गये क्रमों  से  चिपके  रहना  राष्ट्र  के  आर्थिक  हितों  के  प्रति

 एक  घोखा  है  ।  इस  पुराने  तक  का  आंकड़ों  के  आघार  पर  भी  समधन  नहीं  किया  जा  सकता

 है  कि  शहर  उद्योग  किसानों  को  खाली  समय  के  लिये  रोजगार  प्रदान  करता  है  ।

 यदि  शहर  के  आर्थिक  सिद्धान्त  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  में  स्वीकार  किया  जाता  है

 और  प्रत्येक  नागरिक  को  पहनना  पड़ता  है  तो  हमें  आज  की  आवश्यकता  से  दुगने  कपास

 की  आवश्यकता  होगी  |  शहर  के  कपड़ों  के  टिकाऊपन  की  दृष्टि  से  सदर  पर  राष्ट्र  को  अधिक

 खर्च  करना  पड़ेगा  ।  तब  हम  इस  खट्टर  कार्यक्रम  पर  क्यों  जोर  दे  रहे  हैं
 ?

 प्रारंभिक  शिक्षा  के  लिये  हमने  कालिजों  और  विश्वविद्यालयों  पर  बहुत  घन  व्यय  किया

 हमने  कई  इंजीनियरिंग  कालिज  और  अनुसन्धान  संस्थाएं  स्थापित  की  ।  हमने  अमरीका

 और  रूस  के  अतिरिक्त  दुनियां  के  सभी  cai  से  अधिक  वैज्ञानिक  और  इंजीनियर  तैयार  किये

 परन्तु  हमारे  नेता  उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  नहीं  करना  चाहते  ।  वैज्ञानिक  और

 इंजीनियर  जिन्हें  औद्योगिक  क्रान्ति  का  आधार  स्तम्भ  सभा  जाना  चाहिये  बेरोजगार  है  ॥

 उनको  सेवाओं  को  उपयोग  में  लाने  की  हमारी  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 हमने  निरन्तर  उत्पादन  करने  के  लिये  ही  घन  की  व्यवस्था  की  है  ।

 यह  विडम्बना  है  कि  हमें  परियोजनाओं  के  कारण  बड़ी  हानि  उठानी  पड़ी  है  और  इनको

 सरकार  अपनी  सफलता  बतलाती  है  ।  हमने  बड़े  बांध  बनाये  हैं  पर  अधिकतर  उनका  पानी

 बरबाद  जा  रहा  हमने  ऐसे  स्थानों  पर  बांध  बनाये हैं  जहां  पानी  की  इतनी  अधिक

 श्रावइ्यकता  नही ंहै  और  हम  अपने  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  वितरण  करने  और  तलाब  तथा

 कुएਂ  खोदने  जिनका  अनेक  राज्यों  की  खाद्य  समस्याओं  पर  प्रभाव  पड़ता  असफल

 हमने  बड़ी  लागत  वले  बड़े  बड़े  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  की  है  किन्तु  हम  आज

 अत्यधिक  प्रति  स्पर्धी  मुल्यों  पर  दूसरे  देशों  को  इस्पात  भेज  रहे  हैं  जबकि  वे  देश  भी  स्वयं

 इस्पात  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  योजनाएं  इतनी  स्थिर  हैं  कि  जितना  ज्यादा  हम

 उत्पादन  करते  हैं  उतनी  ही  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  होती  है
 ।

 किसी  न  प्रगति  करने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  वह  देश  उस  सम्बन्ध में  अपने

 देश  में  ही  परीक्षण  करे  ।  रूस  और  जापान  में  प्रगति  दूसरे  देशों  की  नकल  द्वारा  सम्भव  नहीं

 हुई  ।  उन्होंने  नये  नये  परीक्षण  किये  और  इसीलिये  ही  वे  और  योरोप  के  देशों  से  अधिक  प्रगति

 कर
 गये

 |  रूस
 और  जापान  की  प्रगति  उन  के  अपने ही  देशों  से  आरम्भ हुई  ।
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 काग्रेस
 के

 नेता  और  उनकी  नीतियां  देश  के  बुद्धिजीवियों को  प्रोत्साहित करने  में

 असफल रहे  हैं  ।  विदेशी  सलाह  कौर  संरक्षण  पर  निर्भर  रहने  के  सिद्धान्त  को

 अपनाया गया  है  ।  प्रतिरक्षा  विकास  और  भोजन के  लिए  भी  aaa  ऐसे  मित्रों पर  निर्भर

 रहना  आश्चर्यजनक  जिनके  बारे  में  हमें  संदेह  हो  ।  यह  प्रगति  का रास्ता  और  नये  राष्ट्र

 के  निर्माण  का  तरीका  नहीं  है  ।

 वर्तमान  राजनीतिक  दुरुपयोग  की  नीति  को  हमारे  मानवीय  और  प्राकृतिक  संसाधनों

 के  तकनीकी  उपयोग  की  नीति  में  बदला  जाना  चाहिये  ।  तभी  प्रगति  की  जा  सकती है  ।  हमें

 ध्यान  gan  और  भाषा  के  साथ  आगे  देखना है  ।  हमें  पीछे  नहीं  देखना है  क्योंकि  इससे  हमें
 प्रगति  में  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।

 श्रीमती  शारदा  मरीजों  :  यह  प्रसन्नता का  विषय है  कि  fra  मंत्री ने

 जनता  की  राय  का  ध्यान  रखा  है  प्रौढ़  उत्पादन  शुल्कों  में  कुछ  रियायतें  दी  हैं  और  कम  आय

 वाले  व्यक्तियों  और  सहकारी  बैंकों  आदि  संस्थानों  को  भी  ata  पर  कर  की  कटौती  में  कुछ

 रियायतें  दी  हैं  ।

 देश  के  सामने  आज  गम्भीर  संकट  है  जो  सामाजिक  और  राजनीतिक  सुरक्षा  के  लिये

 खतरा  है  जब  तक  देश  में  समस्त  अर्थव्यवस्था  के  विषय  में  अधिक  व्यवहार

 रिक  और  व्यापक  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  तब  तक  अधिक  प्रतिबन्ध  लगाने  भर

 तदर्थ  मुल्य  और  वस्तुओं  पर  नियन्त्रण  से  जनता  के  क्रोध  और  निराशा  में  ओर

 वृद्धि
 होगी  ।

 ऐसी  कठिन  स्थिति  में  यह  सरकार  का  कार्य  है  कि  वह  जनता  में  जीने  के  लिये  और

 इस  कठोर  संघर्ष  का  सामना  करने  के  लिये  विश्वास  उत्पन्न  करे  ate  स्वयं  सेवा  के  माध्यम  से

 हमारी  पूर्ति  की  प्राप्त  करने  की  आशा  को  भी  जागृत  करे  ।
 हमारी  वित्तीय  नीतियों  में  निश्चय

 ही  प्रोत्साहन  की  भावना  रहनी  चाहिये  ये  युक्ति  भी  होनी  चाहिये  ।  यदि  आगामी  वर्षों
 में

 faare  की  गति  को  संतोषजनक  बनाने  के  लिये  गरीबों  पर  अप्रत्यक्ष  कर  लगाकर  उन  पर

 ate  जाता  है  तो  इस  alee  में  धनवान  लोगों  को  भी  अपन  हिस्सा  देना  चाहिये  |

 जबकि  साधारण  नागरिक  विशेषकर  मध्यम  दर्ज  की  ara  वाली  जनता  करों  के  उपाय

 क्रियान्वित  किये  जाने  से  परेशान  होती  है  तो  बड़ी  कम्पनियां  कर  सम्बन्धी  अपनी  सजा  को  भी

 कम  करा  लेती  है  ।  मुफ  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  जांच  का  कार्य  आरम्भ

 किया है  ।  qa  आदा  हैं  कि  करों  की  क्रियान्विति  के  इस  पक्ष  में  बूथर्लिगम  समिति  विचार

 करेगी  ।  मेरे  विचार से  ऐसी  समितियों  गैर-सरकारी  तथा  सिद्धान्तवादी  व्यक्तियों  को  मी

 सम्मिलित  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  संसद  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  कानून  बनाने  के  परे  भी

 समाज  के  ढांचे  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  संसद  का  लोगों  के  प्रति  कुछ  दायित्व  हैं

 अन्यथा
 ऐसे  कानून  का  कया  लाभ  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  पुन्गेनठन  1963  के  प्रतिवेदन  में  एक  महत्वपूर्ण  तथ्य  का

 उल्लेख  है  कि  कार्यकारी  जो  उत्पाद-शुल्क  अधिकारियों  में  निहित  ऐसी  हैँ  कि  वे  ब्रिटेन
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 जसे  अन्य  देशों  में  प्रचलित  शक्तियों  से  कहीं  अधिक  हैं  ।  उदाहरणस्वरूप  संसद  ने  उत्पादन

 शुल्क  के  दर  की  सीमा  निर्धारित  कर  दी  परन्तु  अधिसूचना एਂ
 बाद  में  जारी  की  गई  और

 उत्पादन  शुल्क  में  जो  परिवर्तन  किये  गये  उनका  dae  ने  अनुसंधान  नहीं  किया  ।  वित्त  मंत्री

 को  इस  विषम  पर  विचार  परना  चाहिये  ।  हमें  यह  नहीं  पता  कि  व्यवहार  में  वास्तव  में

 बया  होता हैं  ।  उत्पादन  शुल्क  के  आंकड़े  बहुत  रुचिकर  हैं  ।  अनुमानित  बजट  और  वास्तविक

 प्राप्त  राशि  में  बहुत  अन्तर  है  ।  1965-66  में  बजट  अनुमान
 819.19

 करोड़  रुपये  था
 जबकि  897.22

 करोड
 रुपये  संग्रह  किये

 गये
 |

 उत्पादन  अप्रत्यक्ष  करों  का  निश्चय  ही  जनसाधारण  और  उद्योगपतियों  पर  प्रभाव

 पड़ता है  ।  साधारणतया  इनमे  घनबान  व्यक्तियों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  इसलिये

 आवश्यक  है  कि  जो  कार्यकारी  शक्तियां  आजकल  प्रचलित  हैं  वें  लॉकतंत्रीप  *  सिद्धान्तों  के  aq

 कूल  बनाई  जानी  चाहिये  ।  निगमित  कर  कौर  आय-कर  की  बड़ी  धन  राशि  बकैयाँ  है

 दूसरी  ओर  अप्रत्यक्ष करों  में  राजस्व  वसूली  बजट  के  अनुमानों  से  कहीं  अधिक  है  ।  मेरे

 विचार  से  वित्त  मन्त्री  को  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करनी  चाहियें  ।

 वित्त  मंत्री  के  अनुसार  प्रस्तुत  किये  गये  बजट  से  मुद्रास्फीति  की  ara  कम  हो

 जाती  है  ।

 कही  बाजार  में  जो  घन  हैं  उस  पर  सरकार  नियंत्रण  नहीं  रख  सक  य  दे  राज्यों
 के

 बजट  पर  नियंत्रण  ait  रखा  जा  सकता  और  यदि  राज्य  सरकारें  अपने  खां  का  अनुमान  कम

 लगानी  हैं  और  फिर  हर  बार  भारत  सरकार  से  सहायता  मांगने  आती  हैं  तो  केन्द्र  सरकार

 मुद्रास्फीति  के  प्रसार  कों  रोकने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कर  सकती  ।

 जहां  तक  कर  उत्पादन  मुल्क  लगाने  का  सम्बन्ध  है  यह  आवश्यक  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार

 और  राज्य  सरकारों  में  ज्यादा  घनिष्ट  होना
 चाहियें

 '
 ।  वितत  आयोग  ने  सिफारिश

 की  है  कि  वित्त  मंत्रालय  में  एक  मजबूत  सैल  जो  इस  बात  पर
 हृष्ट

 रखे  कि  राज्यों
 सरकारी

 खच  के  से  चलता  वारिणंज्यਂ एकक  केसे  काम  केर  रहे  औरਂ
 कुछ  सल ह  का  कया  प्रभाव

 होगो i

 खंड  27(1)  में  कार्य  के  आधार  पर  काम  का  वितरण  करने  का  उल्लेख  किया  गया  है
 ।

 आशा  की  जाती  है  इससे  भ्रष्टाचार  में  कभी  होगी  ।  मैं  केवल  इतना  कह  सकता  हूँ  कि

 क्रियाशील  आधार  पर  काम  के  आबंटन  नई  नीति  से  काय  क्षमता  में  कोई  कमी  नहीं

 होगी  ।  कर  नीति  इतनी  जटिल  है  कि  आयकर  अधिकारी  भी  इसे  पूरी  तरह  नहीं  समझते  हैं

 और  यही  कारण  है  कि  हमारे  पास  लगातार  अपीलें  रहती  हैं  और  कर  सलाहकार  आयकर

 अधिकारियों  की  तरह  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 खंड  30  के  अधीन  भाव  के  Ma  पर  कर  की  कमी  की  सीमा  4,000  रुपये  से  बढ़ाकर

 6,000  रुपये  कर  दी  जानी  क्योंकि  आज  मूल्यों  को  देखते  यह  बहुत  छोटी  ct

 हैं  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने
 इस  सम्बन्ध  में  एक  और  संशोधन  किया  है

 और
 वह  यह  कि

 कर  पहलें  200  रुपयों  ge  न  लगकर  पहले  400  रुपयों  के  बाद  लंगाया  जायेंगें  । ।
 मैँ  नसे  यह
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 निवेदन  करूगा  कि  यदि  सम्भव  हो  तो  वह  इस  छूट  की  सीमा  को  4000  6000  पये

 कर द  ॥

 अप्रत्यक्ष  कर  के  सम्बन्ध  में  बहुत  भालोचना  की  गई  है  ।  हमारे  देश  में  जहां  केवल  एक

 प्रतिशत लोग  कर  देते  हैं  समस्त  आवश्यक आय  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  अतः  अप्रत्यक्ष

 कर  का  लगाया  जाना  अनिवार्य  या  अवश्यम्भावी  है  ।  वित्त
 भी  चाय  और

 कॉफी
 पर  कर

 लगाने

 से  प्रसन्न नहीं  चाय  उन  लोगों  के  लिये  आवश्यक  बन  गई  है  जो  दूध  और  सब्जी  नहीं
 ले

 सकते  |  वे  समझते  हैं  कि  वह  चाय  के  कारण  ही  जीवित  we  सकते हैं  ।
 कर  जांच  आयोग

 ते  चाय  और  काफी  को  अनावश्यक  वस्तुयें  प्रभाव  था
 |  उस  समय  वे  हो  परन्तु

 आज

 इसलिये  चाय  पर  जो  कर  लगा  है  उसे  समाप्त  कर
 निश्चित  रूप  से  वे  आवश्यक  वस्तुयें

 दिया  जाये  या  घटा  दिया  जाये  ।

 ant  सेक्सरिया  :  वित्त
 मंत्री  ने  करों  में  कुछ  रियायतों  की  घोषणा  की  है

 और  अश्वासन  भी  दिये  हैं  कि  कर  को  कुछ  भार  उपभोक्ता  पर  नहीं  डाला  जायेगा  किन्तु

 इतने  अस्पष्ट  हैं  कि  पता  नहीं  सरकार  उन्हें  ऐसे  कार्यान्वित  करेगी  |

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  करों  का  सम्बन्ध  है  वित्त  मंत्री  इसे  आसान  और  दोष  रहित  बनाने  में

 सम  हो  गये  परन्तु  अप्रत्यक्ष  कर  को  दोषरहित  बनाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जाना

 इसको  अभी  देखना  है  ।

 कहां गया  है  | कुछ  समय  पूर्व  मजदूरी  बढ़ाने  पर  रोक  लगाने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहा

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  का  विचार  जानना  चाहता हूँ  ।  मजूरी  पर
 रोक

 amt  के  बारे में

 विचार  करने  से  पहले  सरकाए  को  के  बढ़ाने  पर  रोक  लगानी  चाहिये  ।  यदि  किसी

 स्तर  पर  मुल्य  बढ़ोतरी  पर  रोक  लगाई  गई  तो  मजूरी  बढ़ाने
 की  मांग ही  न  की

 गई

 होती ।  मुद्रा  स्फीति  की  आर्थिक  स्थिति  का  सीमित  वाले  लोगों  पर  सबसे  बु  प्रभाव

 पड़ता है  इसके  gar  स्फीति  के  कारण
 ऊंची  वाले  वर्गों  और  व्यापारियों  को

 बड़ा  फायदा  होता  है  ।  हमारी  योजनाएं  और  सरकार  की  खर्चीली  तथा  प्रभावहीन  कार्यवाहियां

 तीन  पांच  वर्षीय  योजनाओं  पर  हमने  20,500 ही  मुद्रा  स्फीति  के  जिये  उत्तदायी हैं

 करोड़  रुपया  say  परन्तु  उत्पादन के  किसी  भी  क्षेत्र में  हम  निश्चित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं

 कर  सके  हैं  ।  केवल  अतिरिक्त  करों  के  क्षेत्र  में  ही  हम  कर  वसूली  के  लक्ष्य  से  आगे  बढ़े  हैं
 ।

 चौथी

 पंच  वर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  101.2  लाख  टन  अनाज  उत्पादन  का  हमारा  लक्ष्य  था

 परन्तु  वर्ष  के  अन्त  तक  केवल
 72  लाख  टन  अनाज  का  उत्पादन  हुआ  था  |

 15  वर्षों  की  योजना  के  दौरान  घन  की  सप्लाई  2,016  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  4,963

 करोड़ रुपये  हो  गई  है  ।  146  प्रतिशत  अतिरिक्त  धन  लोगों  के  हाथों  में  आ  गया  है  जबकि

 राष्ट्रीय  पैदावार  में  केवल  64  प्रतिशत की  बृद्धि  हुई  इसी  कारण  नृत्यों में  वृद्धि

 हुई  है
 ।

 दूसरे  विश्व  युद्ध  के  पश्चात  संसार  के  सब  देशों  में  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है
 ।  युद्ध से  पहले

 के  मुल्यों के  मुकाबले भारत  में  मुल्य  सात  गुना  बढ़  गये  हैं  जबकि इ  गलत  में  4  गुना  और
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 अमरीका में  23  गुना बढ़े  हैं  ।  कुछ  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  दाम  दुगने  से  भी  कम  बढ़े

 इसका  कारश  यह  है  कि  इन  देशों  में  नियंत्रित अर्थ  व्यवस्था  परन्तु यहां  पर  इस  पर  कोई

 नियंत्रण नहीं  है  ।

 हमारे  देश  में  मुल्यों  की  इस  असाधारण  वृद्धि  से  कम  वेतन  पाने  वालें  लोगों  को

 art लगा  है  ।  यदि हम  1952-53  को  अधार वर्ष  और सूचकांक 100  मान  लें  नथो थो

 are

 सूचकांक का  हिसाब  लगायें  तो  हम  देखते  हैं  कि  सभी  मूल्यों  का  सूचकांक अब  217

 यदि 1966 से  जून  1967
 की  अवधि  में  यह

 182
 से  बढ़कर

 217
 हो  गया

 आप  केवल  खद्य  पदार्थों  को  मिलें  तो  खद्य  पदार्थों  का  मूल्य  186  बढ़कर  247  हो  गये

 अर्थात्  एक  वर्ष  में  61.  अ  क  से  अधिक
 और  25% से

 अधिक  वृद्धि  हुई  है  ।'  चीनी की

 मुल्य  162  रुपये  से  बढ़कर  368  रुपये  हो  गया  है  ।

 हमारी  पंचवर्षीय  योजनाओं  का  मुख्य  उद्देश्य  अमीर  ओर  गरीब  के  बीच  के  अन्तर
 को

 कम  करना  है  ।  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  जो  पिछले  वर्ष
 प्रकाशित  की

 गई  शहरी  परिवारों  में  13.6  प्रतिशत  परिवार  8.33  रुपये  प्रति  व्यक्ति  प्रति  माह  परे

 गुजारा  करते  हैं  और  14.94  रुपये  से  गुजारा  करते  32.5  प्रतिशत  व्यक्ति  22-71  रुपये

 इससे  प्रकट में  गुजारा  करते  हैं  और  10.2  प्रतिशत  लोग  31.87  रुपये  में  गुजार  करते  हैं
 ।

 होता  है  कि  लगभग  80  प्रतिशत  लोग  18.9  रुपये  प्रति  व्यक्ति  प्रति  महीना  अर्थात  63  वैसे

 प्रति  दिन  के  हिसाब  से  गुजारा  करते  हैं  ।  देहाती  क्षेत्रों  में  लगभग  87  प्रतिशत  लोग
 35

 पैसा  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  गुजारा  करते  हैं  ।

 निम्न  राय  वर्म  के  लोग  अपनी  राय  का  अधिक  भाग  अनाज  पर  व्यय  करते  हैं  ।  जिनकी

 आय  500  रुपये  और  इससे  कम  है  उन्हें  अपने  बजट  का  79%  केवल  अनाज  पंखों  करना

 पड़ता  इससे  अनुमान  लगाया  जा  सकता हैं  कि  कम  आय  वाले  लोगों  को  कितनी  परेशानी

 होती  इसका  कारण  मूल्यों  में  वृद्धि  और  मुल्य  वृद्धि  का
 कारण

 है  हमारी  सरकार  की

 गलत  नीतियां  हैं  ।  र

 केन्द्रीय  सरकार मद्रास  सरकार  चावलों  को  एक  रुपये  के  हिसाब  से  बेचना  चाहती  थी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  इस  मुल्य  को  बनाये  रखने  में  सहयोग  दे  सकती  परन्तु  इस  में  केन्द्र

 सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  नहीं  दी  ।

 जहां  तक  वित्त  नीति  का  सम्बन्ध  है  मैं अप का  ध्यान  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के

 आपसी  सम्बन्धों  के  set  की  ओर  आक्षित  करना  चाहूँगा  ।  कांग्रेस  का  पिछले  20  वर्षों से

 केन्द्र  तथा  राज्यों  में  एकाधिकार  रहा  है  ।  परन्तु  aa  स्थिति  बदल  गई  है  पहली  बार

 राज्य  सरकारें
 योजनाओं

 के
 तरीके

 से  बिल्कुल संवीय  ढांचे  को  मान्यता  दी  जाने  लगी  है  ।

 सतुष्ट  नहीं  है  ।  कभी  वे  सेलम  प्लान्ट  की  घोषणा  करते  परन्तु
 पांच  वर्ष  बंद  वह  कहते

 हैं  कि  सेलम  प्लान्ट  स्थापित  नहीं  हो  रहा  है  ।  प्रधान  मंत्री  श्री  नेहरू  तूतीकोरिन  पत्तन

 परियोजना  का  उद्घाटन  करने  मद्रास  गये  उसके  पश्चात  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  उसका

 समर्थन  किया  ।  इन  सब  बातों  के  पश्चात  अब वे  यह  कहते हैं  कि  यह  मछली  पकड़ने  की
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 द्  निनित

 बन्दरगाह  होगी  ।  इन  सब  बातों  लगता  है  कि  हमारे  आयोजक  और  केन्द्रीय  सरकार

 किस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  की  केन्द्र  को  सह  वर्क  एजेन्सी  के  रूप में

 में  कायें  नहीं  करना  चाहिये  ।  परन्तु  उन्हें  पहले एक
 कार्य

 को
 आरम्भ  करने

 को  बार  बार

 उसी
 कार्य  को  समाप्त  करने  को  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 राज्य  भी  वित्त  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  चाहिये  |  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि

 ऐसे  सारे  वित्त  संसाधन  केन्द्र  के  पास  है  जो  बड़े  हैं  और  जिनमें  विस्तार  की  जाइए  है
 ।.

 जिसकी

 राज्यों  के  संसाधन  बड़े  ही सीमित  हैं  ।  वर्ष  1966-67  में  केन्द्र  कुल  :  4006.  करोड़  रुपये

 में
 से  2711  करोड़  रुपये  तथा  सारे  राज्यों  को  कूल  भिगाकर  1295  करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए

 पिछले  16  वर्षों  में  केन्द्र  के  वित्तीय  संसाधन  6.6  गुने  बढ़े  हैं  जबकि  राज्यों  के  संसाधन

 केवल  3.7  गुने  बढ़े  हैं  ।  ऋणों  और  उस  पर  सूद  के  भुगतान  के  लिये  भी  राज्यों  को  एक

 बहुत  बड़ी  देनी  पड़ती  है  ।.  कुछ  ऋणी  तो  को  बिना  मांगे  ही  दे  दिये  जाते

 जेसे  स्वरण  नियंत्रण  भादेश  के  अधीन  बेकार  हुए  सुनारों  केन्द्र  द्वारा  दी  गई  आर्थिक  सहायता

 को  भी  राज्यों  के  ऋण  के  रूप  में  परिवतित  कर  दिया गया  है

 मद्य-तिषऋ  एक
 aga  ही  उत्तम  कार्य

 है  ।  इसलिये  किया  जाना  चाहिये

 परन्तु
 इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  क्या  करेगी  ।

 कुछ  समय  ya  ऐसा

 सुझाव  आया  था  कि  मद्य-निषेध  के
 परिणामस्वरूप  होने  बाली  हानि  का

 .  50  भाग

 केन्द्रीय  सरकार  को  करना  चाहिये  ।  मद्रास  सरकार  मद्य  fata  को  qat  रूप  से  लागू

 कर  रही  है  इसीलिये  क्या  केन्द्रीय  सरकार  मद्रास  सरकार  को  इसके  परिणामस्वरूप  वाली

 हानि  का  50  प्रतिशत  पुरा  करेगी  ।

 स्वचालित  यंत्रों
 की

 भी  एक  गम्भीर  समस्या  है  i
 मै  मशीनीकरण

 के
 विरुद्ध  नहीं  हूँ

 यहं  मानवीय  प्रयत्नों  के  लिये  सहायक  ate  देश  की  परिस्थितियों  के  अनुरूप  होना

 चाहिये  ।  यदि  हम  बेकारी  के  आंकड़े  तो  मालूम  होगा कि  चौथी  योजना के  प्रारम्भ  में
 200  लाख  व्यक्ति  बेकार  होंगे  ।  विचारणीय  बात  यह  है  कि  क्या  ऐसी  स्थिति  में  भारत  में

 स्वचालित  यंत्रों  का  प्रयोग  वांछनीय  है  ?  स्वचालित  यंत्रों  का  अमरीका  जैसे  देश  के

 लिये  तो  लाभदायक  हो  सकता  है  जहां  मानवीय  श्रम  बहुत  महंगा  पड़ता  परन्तु  यह  भारत

 की  परिस्थितियों  के  प्रतिकूल  है  क्योंकि  यहां  200  लाख  व्यक्ति  रोजगार  मिलने  की  प्रतीक्षा

 कर
 रहे  हैं

 ।  प्रायः  यह  कहा  जाता है  कि  स्वचालित यंत्रों  के  प्रयोग  में  लाने  पर  छंटनी  नहीं

 जायेगी
 ।

 यदि
 यह

 बात  सत्य  हैं  तो  ऐसी  मशीनों  पर  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करना  बेकार
 मंत्री  महोदय  को  इस  पूरे  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 Shri  Ram  Krishan  Gupta  (Hissar)  :  This  bill  has  been:  introduced  in  the  House  in
 order  to  simplify  and  nationalize  the  sections  of  Income-Tax  Act.  Its  object  is  that  the
 income  tax  should  be  realized  as  much  as  possible  and  the  arrears  of  income  tax  should
 be  recovered  as  soon  as  possible.  In  my  opinion  if  banks  are  nationalized  tax  evasion
 will  be  stopped  to  a  great  extent.  Banks  are  controlled  by  big  capitalists  and  they
 deposit  their  black  money  in  their  own  banks in  the  fictitions  names.

 I  would  like  to  touch  the  problem  of  under  assessment  also  The  Civil  and
 Commercial  Audit  Report  shows  that  officers  carelessly  assess  the  income  tax  The  cases
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 of  under  assessment  are.  increasing  rapidly,  The  more  correct  assessment  is  made

 ine More  income  tax  will  be  realized.  Moreover,  if  income  tax  alone  with  its  outstandin;
 arrears  are  properly  collected  there  will  be  no  need  to  impose  any  new  tax.

 Great  injustic  has  been  done  to  Haryana  by  keeping  Chandigarh  out  of  its

 territory,  while  the  Shan’  Commission  has  unambiguously  recomménded  that  Kharar
 Tehsil  including  Chandigarh  capital  project  should  be  merged  with  the  Hindi  speaking
 Haryana  State.  From  all  points  of  view-historical,  cultural  ur  linguistic-Chandigarh  has
 been  the  part  of  Haryana  and  it  should  be  returned  to  Haryana

 Recently A,  I.-C.  C.  has  passed  a  resolution  regarding  discontinuation  of  privy

 purses  to  the  former  rulers  It  is  a  good  resolution  but  douoct  very  much  that.it  will  be

 implemented.  An  amount  of  about  5  crores  of  rupees  are  spent  on  privy  purses  annually
 है॥  is  not  a  matter  of  five  crores  of  rupees  but  people  shcul.!  be  convinced  that  the

 Government  is.  doing  something  good  for  the  people  of  the  country  ty  way  of  putting  a

 stop  to  privy  purses

 After  the  recent  General  Elections  there  have  been  many  cases  of  crossing  of  fioor

 It  is  not  only  the  question  of  any  particular  political  party  but  itis  a  question  of  saving
 the  democracy  which  is  based  on  s  und  and  honest  political  parties  Here  we  require  a
 sound  party  system,  So  there  should  be  a  code  of  discipline  for  all  political  parties  A

 general  meeting  of  all  the  existing  political  parties  should  be  called  for  the  purpose  and
 such  measures  should.  be  adopted  so  that  no.  legislator  may  give  up  one  party  and

 join  the  another  one  ia  order  to  gain  political  fruits

 A  special  provision  should  be  made  in  the  budget  for  the  developmet  of  backward
 and  under-developed  areas,  so  that  the  people  of  these  areas  may  be  convinced  that  some-
 thing  is  being  done  for  their  uplift

 We  aim  at  bringing  the  socialistic  pattern  रण  society  in  our  cnuntry  It  is  only
 possible  if  ihe  expanding  system  of  monopolies  i$  checked  In  such  a  society  equal
 opportunities  of  development  and  progress  can  be  made  available  to  all  the  people

 श्री  शिव  शर्मा  मैं  केवल  भा युवं दिक  चिकित्सा  प्रणाली  के  बारे  में  ही

 अपने  बिचार  प्रकट  करना  चाहता  सरकार  आनुवंशिक  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  अनेक

 समितियां  स्थापित  की  हैं  जिनमें  से  सभी  ने  यह  राय  प्रकट  at  है  कि  भारत  के  80  से  85

 प्रतिश्त  लोग  देशी  दवाइयों  से  इलाज  करते  हैं  ।  परन्तु  इसके  लिये  कुल  अनुदान का  केवल

 4  या  5  प्रतिशत  ही  निर्धारित  जाता  है  जबकि  एलोपैथी  पद्धति  को  अनुदान  का  95

 प्रतिशत  दिया  जाता है  जिसके  माध्यम  से  देश  के  केवल  10  या  15  प्रतिशत  लोगों  का  इलाज

 होता है  ।

 मैं  मुख्य  रूप  से  आपका  .  ध्यान  भायुवंद  की  शिक्षा  और  अतुल  धात  .  की  झोर  आक  षित

 करना  चाहता  हु  ।.
 .

 इसके  लिये  चिकित्सा  की  एक  एकीकृत  प्रणाली

 बनाई गई  थी  ।  इसके  बनाने  वाले  दावा  तो यह  करते  हैं  कि  इस  शिक्षा  स्नातक  दोनों

 प्रकार  की  चिकित्सा  प्रणालियों  में  निपुण  हो  जाते  हैं  ।  परन्तु  दुख  .
 बात  ae  कि  उन्हें

 किसी  भी  व्यवस्था  का  gay  ज्ञान  नहीं  होता है  |  चिकित्सा  की  इस  एकीकृत  प्रणाली  पर

 जितना  रुपया  खर्चे  किया  जाता  वह  व्यर्थ  है  ।  अतः  मेरी  वित्त  मंत्री  से  यह  अपील  कि

 इस  पर  भ्र बसे
 एक  भी

 पैसा
 बच  न

 किया  जाये
 ।  इस  प्रणाली का  सबसे  बड़ा

 दोष  यह  था
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 कि  आयुर्वेदिक  व्यवस्था  को  पढ़ाने  वाले  adara  चिकित्सा  पद्धति  की  अलोचना  करते  a  और

 वर्तमान  चिकित्सा  पद्धति  के  विषय  को  पढ़ाने  वाले  अध्यापक  आयुर्वेद  की  कड़ी  आलोचना  करते

 थे  तथा  विद्यार्थियों  की  समय  में  कुछ  भी  न  आ  पाता  था  दूसरे  जितने  विद्यार्थी  इन

 क्रमों  में  जाते  थे  वे  ऐलोपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  में  अधिक  रुचि  लेते  थे  तथा  बच्चों  की  अपेक्षा

 एम०  बी०  बी०  एस०  की  उपाधि  वाले  डाक्टर  बनना  पसन्द  करते  थे  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  दावे  के  साथ  कहते  हैं  कि  कि  आयुर्वेद  की  शिक्षा  अनुसंधान  पर  लाखों

 रुपये  खरच  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  बात  तो  सच  है
 कि

 आयुर्वेद  अनुसंधान  पर  कुछ  धन  खर्च

 किया  जा  रहा  परन्तु  साथ  ही  यह  भी  मानता  पड़ेगा  कि  जो  रुपया  भायुरवेद  सम्बन्धी  शिक्षा

 और  अनुसंधान  के  लिये  नियत  किया  जाता  है  वह  पुनः  एलोपैथिक  व्यवस्था  पर  खर्चे  कर  दिया

 जाता है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  आयुर्वेदिक  व्यवस्था  के  लिये  नियत  अनु
 तन  को  खर्च॑

 करने  का  काम  उनके  हाथ  में  होता  है  जो  ae  नहीं  होते  या  जो  आयुर्वेद  में  बिल्कुल  भी  रुचि

 नहीं  रखते  |

 यह  दुख  की  बात  है  कि  कांग्रस  के  राज्य  में  बनारस  स्थित  आयुर्वेदिक  कालिज  बन्द  कर

 दिया  गया है  यही  एक  शहर  जिसमें  आयुर्वेदिक  शिक्षा  पद्धति  पिछले  3000  वर्षों  से

 निरन्तर  चलती  आ  रही  है  ।  ma  बन/रस  के  आयुर्वेदिक  कालिज  का  नाम  विज्ञान

 कालेजਂ  रख  दिया  गया  है  तथा  यहां  भी  aga  के  लिये  निर्धारित  राशि  को  अन्य  कार्यों  पर

 aa  किया  जाता  है  ।  जामनगर  स्थित  आ  पुर्वेदिक  अनुसंधान  संस्थान  को  भी  कई  भागों  में

 विभाजित  करने  का  प्रदत्त  किया  गया  था  ।

 आयुर्वेदिक  पद्धति  के  fama  में  स्वर्गीय  श्र  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  रुचि  दिखाई  थी

 और  उन्होंने  कहा  था  कि  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  चहिये  कि  आयुर्वेद  का  और  अधिक

 विकास  केसे  हो  सकता  है  और  तत्सम्बन्धी  विकास  कार्य  cag  वैद्यों  द्वारा  किया  जाना  चाहिये  |

 मैं  यह  निश्चय पू वंक  कह  सकता  हूं  कि  भ.युवें दिक  चिकित्सा  व्यवस्था  की  स्थिति  दिन  पर  दिन

 बिगड़ती  जा  रही  है  जर्बाक  इसके  विकास  पर  समुचित  ध्यान  दिया  चाहिये  ।

 आयुर्वेद  के  विकास  के  लिये  जितनी  राशि  दी  जाती  वह  उन  लोगों  के  हाथों  में  रहती

 है  जो  आयुर्वेद  के  शत्रु  हैं  कौर  उन्हीं
 को

 इसे  च  करने  का  अधिकार  है
 ।

 हमारे  पास  तो  केवल

 आश्वासन ही  रह  जाते  हैं  ।  कांग्रस  से  हमें  बहुत  आशाए  थीं  ।  1920  में  नागपुर में  एक

 संकल्प  पारित  किया  गया  था  कि  इसको  एक  राष्ट्रीय  चिकित्सा  प्रणाली  बनाया  परन्तु

 इसके  विपरीत  इस  चिकित्सा  प्रणाली  के  साथ  अन्याय  किया  गया  है  और  इस  पर  अत्याचार

 किये
 गये  हैं  ।  आयुर्वेद  चिकित्सा  प्रणाली  से  ऐसे  रोगों  का  इलाज  हो  सकता  है  जिनका

 आधुनिक  चिकित्सा  प्रणाली  में  इतनी  उन्नति  के  बावजूद  नहीं  हो  सकता  है  ।  ऐसे  अनेक

 मामले  देखने  में  आते  हैं  ।  अमरीका  और  कैनेडा  से  लोग  यहां  पर  इलाज  कराने  ard  हैं  ।

 आयुर्वेदिक  विज्ञान  की  रक्षा  की  ज  नी  चाहिये  और  इसका  विकास  किया  जाना  उस

 थोड़ी  बहुत  रकम  को  आयुर्वेद  के  विकास  पर  खच  किया  जाना  चाहिये  जो  इस  प्रयोजन  के

 लिये  मंजूर  की  जाती है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  इन  सब  बातों  पर  फिर  से  विचार  किया

 जाय  |

 6560



 3  1889
 )

 वित्त  (  संख्या  2  )

 श्री  राजशेखरन  घाटा  रहित  बजट  पेश  करने  और  कुछ  चीजों  पर  छूट

 देने
 के  लिये  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता हूँ

 ।

 मुद्रास्फीति  site  geal  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  उत्पादन  में  वृद्धि  का  होना  प्रावश्यक

 ए  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  हम  अपने  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  कर  सके  ।  कृषि  हमारे  देश  का  मूल

 उद्योग  है  और  इसलिये  हमारा  बजट  ओर  हमारी  योजनायें  कृषि  पर  आधारित  होनी  चाहियें  ।

 परन्तु  अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  और  यही  कारण  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  20

 पश्चात  भी  हम  आत्मनिभमंर  नहीं  हो  सके  हैं  ।  किसानों  की  कठिनाइयों  की  ओर  ध्यान  नहीं

 दिया  गया  है  ।  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  उसे  स्थान  स्थान  पर  मटकना  है  ।  सरकारी

 संस्थाओं  द्वारा  दिया  जाने  वाला  पर्याप्त  नहीं  होता  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  घन  का  विनियोजन  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  उसकी  30  प्रतिशत  ara  उन्हीं  क्षेत्रों

 से  होती  है  ।  किसा  हों  के  लिये  ऋण  ag  पद्धति  का  सुभाव  जो  एक  या  दो  वर्ष  पहले

 लीन  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  शीघ्र  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।

 विनियोजन  के  लिये  पु  जी  बचत  द्वारा  ही  जुटाई  जा  सकती  है  ।  शत  सरकार  को  बचत

 को  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।  हमारे  देश  में  कृषि  अनुसन्धान  पर  विज्ञान  सम्बन्धी  बजट  का

 केवल  10  प्रतिशत  ही  न्यय  किया  जाता  है  जबकि  अन्य  देशों  में  इसपर  लगभग  40-45

 प्रतिशत  किया  जाता  है  ।  इस  मद  पर  अधिक  खर्च  किये  जाने  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 कृषकों  को  अधिक  उत्पादन  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  उन्हें

 उनकी  उपज  के  बदले  उचित  मुल्य  मिले  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  रखा  गया

 है  जिन्हें  खेती  का  कोई  व्यावहारिक  ज्ञान  नहीं  हैं  ।  अतः  इस  आयोग  में  खेती  करने  वाले

 किसान  को  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।  देश  के  युवकों  में  फलती  हुई  निराशा  की  भावना

 को  दूर  करने  और  उनमें  राष्ट्रीय  भावना  जागृत  करने  की  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  पश्चिमी  रूस  तथा  अन्य  यूरोपीय  देशों  की  तरह  एक  युवक  कायें

 मंत्रालय  बनाया  जाना  चाहिये  जिससे  हमारे  युवक  अच्छे  नागरिक  बन  सकें  ।

 मैसूर  राज्य  को  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  केवल  7  प्रतिशत  ही  दियाः  गया  है  ।

 अपर  कृष्णन  परियोजना  यथाशीघ्र  केन्द्रीय  सरकार  के  खर्चें  पर  ही  पूरी  की  जानी  चाहिये  ।

 मैसूर  में  मैग्नेसाइट  अयस्क  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  इसके  विदोहन  के  लिये  एक  परियोजना

 बनाई  गई  है  जिसका  नाम  कुदीरेमुख  परियोजना  ।  इस  परियोजना  के  लिये  70  करोड़

 रु०  को  आवश्यकता है  ।  भारत  सरकार  को  इसके  लिये  कम  से  कम  40-50  करोड़  रु०

 देना  चाहिये  ।

 शरारती  परियोजना  के  नत्रें  और  दसवें  एककों  को  चालु  करने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  की

 आवश्यकता
 परन्तु  वित्त  मंत्री  ने  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दी  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 हमें  3  लाख  रु०  प्रतिदिन  की  हानि  हो  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह

 इस  कार्य  के  लिये  अपेक्षित  विदेशी  मुद्रा
 मनचनासले  परियोजना  जिसे  बाढ़  नियन्त्रण  के

 लिये  आरम्भ  किया  जाना  काफी  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  वित्त

 मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  परियोजना  के  लिये  अपेक्षित  धन  दें  ।
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 at  बदरुददुजा  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  sae  परिस्थितियों  में

 कांग्रस  शासन  का  होना  एक  अपरिहायं  अवस्यकता  है  |
 मैं  यह  विश्वास नहीं  कर  सकता कि

 हमारे  जनसंघ  और  साम्यवादी  मित्र  कोई  वैकल्पिक  सरकार  बना  पायेंगे  ।

 श्री  चालाकॉत  भट्टाचार्य  पीठासीन  हुए

 ।  Shri  C.K.  Bhattacharya  in  the  Chair

 कुछ  वर्गों  के  लोगों  को  वित्त  मंत्री  ने  जो  रियायतें  दी  हैं  उसके  लिये  मैं  उनको  उधई

 देता  हूँ  ।  किन्तु  इससे  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री

 दुर्भाग्यवश  पिछली  ब्रतों  को  लेकर  चल  रहे  हैं  ।  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  उद्योग  ठप्प

 हो  गये  हैं  ओर  कृषि  उत्पादन  तथा  औद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  आ  गई  है  ।  जहां  तक

 स्थिरता  का  सम्बन्ध  है  हम  अपने  संसाधनों  से  अधिक  कम  कर  रहे  हैं  ।  की  मतें  बढ़  गई
 हैं

 कि  वे  उपभो  लताओं  की  क्षमता  के  बाहर  हैं  ।  अन्तर्राज्यीय  कर्जदारों  में  भारत  का

 प्रमुख  स्थान  है  ।  1951  में  हमारे  ऊपर  विदेशों  का  कोई  ऋण  नहीं  था  किन्तु  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  में  ऋण  की  यह  राशि  2627  करोड़  रु०  हो  गई  |

 आधिक  स्थिति  के  क्षेत्र  में  सरकार  की  वित्तीय  नीति  अब  तक  असफल  रही  है  ।  अन्य

 देशों  की  अपेक्षा  भारत  में  सबसे  अधिक  प्रत्यक्ष  करं  लगाये  जाते  है ं।'  वार्षिक  जमा  के  अतिरिक्त

 अर्जित  आय  पर  आयकर  की  दर  बढ़ाकर  82.2
 कर

 दी  गई  है  और
 अनर्जित

 आय  पर  89.4

 कर  दी  गई  है  ।  भारत  ही  एक
 ऐसा

 देश  है  जहां  पर  आयकर  शौर  सम्पत्ति
 कर  मिल  कर

 ga  आय  के  100  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हो  जाती है
 ।  वित्त  मंत्री  ने  बजट  को  संतुलित

 रखने  और
 मुद्रास्फीति

 तथा  मूल्यों  के  बढ़ने  को  रोकने  के  लिये  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  का  सहारा

 नहीं  लिया  है  अपितु  कुछ  कर  लगाये  गये  हैं  ।  किन्तु  जब  तक  उत्पादन  नदीं  सरकारी

 खर्चे  में  कमी  नहीं  की  जाती  तब  तक॑  बजट  को  संतुलित  रखने  की  बातें  करना  निरर्थक  है  ।

 पिछले  20  वर्षों  से  हम  करोड़ों  रु०  का  अनाज  आयात  करते  रहे  हैं  ।  हम  वैज्ञानिक  सनौर

 तकनीकी  अच्छे  एवं  खाद  तथा  कीटनाशी  दवाइयों  की  बातें  करते  हैं  ।

 सिंचाई  के  बिना
 किन्तु  किसानों  को  सब  से

 पहले  सिंचाई
 की  सुविधाओं  की  आवश्यकता  है  ।

 ये  सभी
 प्रोत्साहन  निरर्थक  हैं  ।

 जहां
 तक  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  योजना  आयोग  ने  वर्षों

 तक  जनता  को  रोजगार  दिलाने  की क्ष  तता  बढ़ाने  का  प्रबंधन  किया  है  ।'
 किन्तु

 तीन  पंचवर्षीय

 योजनाओं  के  बाद  भी  ऐसे  लोगों  की  संख्या  1  करोड़
 के  लगभग  है  जिनकों  पर्ण

 रूप  से

 रोजगार  पर  नहींਂ  लगाया  है  ।  me  दुभाग्य को  art  है
 कि  अल्पसंख्यकों  के 'प्रेश्न ਂ  पर

 उचित  ढंग  से  विचार  नहीं  किंया  गया है  देश  के  70  लाख  राजपत्रित  '  तथा  अराजपत्रित

 अधिकारियों  में  से  मुसलमानों  की  जो  राष्ट्र  के  अविभाज्य  अ  7000  मी  नहीं

 होगी  |  कम  से  कम  प्रयोगात्मक  पदों  से  भिन्न  पदों  के  लिये  सरकार  को  आवश्यक

 निर्धारित  करनी  चाहियें  और  उनके  लिये  एक  कोटा  नियत  किया
 जाना  चाहिये

 तिर्की  उन्हें

 मी
 यह  महसूस  हो  कि  वे

 भी  इस
 देश  के  नागरिक  हैं

 ।

 भाषा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यों  का  कहना  है  कि  हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में

 लागु  किया  जाये  शौर  wast  भाषा  की  उपेक्षा  की  जाय े।  किन्तु  मैं  सरकार  से  अनुरोध
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 करूंगा  कि  ag  लाखों  लोगों  पर  ऐसी  भाषा  न  थोपें  जो  प्रगतिशील  जनता  की  मांगों  को
 संतुष्ट

 नहीं  करती  ।  यह  कूटनीति  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  संचार  की  भाषा  नहीं  है  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात

 है  कि  og  भाषा  को  बिल्कुल  भुला  दिया  गया  है  ।  यद्यपि  संविधान  में  इसे  प्रादेशिक  भाषा  का

 स्थान  दिया  गया  है  फिर  भी  ब्यवहार  में  उसे  इससे  वंचित  रखा  गया  है  ।

 कॉग्रेस तथा  अन्य  दलों  दोनों  में  नेक  आदमी भी  हैं  ।  भारत-पाकिस्तान  संघ  के

 दौरान  मुसलमानों  पर  जो  अत्याचार  हुए  उस  समय  उन्होंने  विशेषकर  साम्यवादी  नेताओं  ने

 हमारा  साथ  दिया  ।

 मैं
 प्रधान  मंत्री  की  हिम्मत को  दाद

 देता  ह  कि  कुछ  लोगों के  विरोध  के  बावजूद  भी

 उन्होंने  पश्चिम  एशियाई  संकट  में  अरब  देशों  का  साथ  और  अपनी  इस  नीति  पर

 जमी  रही  ।

 we  ara  है  कि  अन्य  बातों को  इस  समय  न  लेकर  सभी  माननीय  सदस्य  अपने

 देशवासियों  का  भविष्य  उज्वल  बनाने  में  सरकार  को  सहयोग  देंगे  ।  हमें  खाद्य  संकट  तथा

 गरीबी  को  दूर  करने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करने  चाहिये  जिससे  कि  यह  राष्ट्र  गिरने  से  बच
 सक े।

 Shri  Chandika  Prasad  (85118)  ;  The  eastern  part  of  U.P.  and  the  Westerao  part  of
 Bihar  have  remained  backward  since  British  time.  The  population  of  this  area  is  about
 4  crores.  The  poverty  and  increasing  population  of  this  area  was  all  along  exploited  by
 the  Britishers  and  they  were  sent  as  labourers  and  collies  to  other  parts  of  India  and  to
 Burma,  Malaya  etc.  The  average  income  of  the  people  of  this  area  is  even  less  than
 one  fourth  of  the  income  of  the  people  in  the  other  parts  of  India,  Their  main
 occupation  is  agriculture  and  domestic  service,  For  agriculture  they  depend  mainly  on
 agriculture.

 There  are  no  major  factories  there  except  one  fertiliser  factory  in  ‘Gorakhpur  and
 sugar  mills  in  the  sugar  cane  producing  areas.  It.  is  very  regrettable  that  even  after
 independence  this  area  has  not  received  the  attention  it  deserved  after  50.0  long  an  exploita-
 tion.  The  Patel  Commission  which  was  appointed  after  so  much  persuasion  left  Ballia
 out  of  its  survey.  Even  after  the  report  of  the  Patel  Commission  no  remarkable  work
 has  been  done  in  this  area.

 The  works  and  Housing  Ministry  gives  grants  to  States  for  housing  schemes,  But
 houses  for  agricultural  labour  and  farmers  are  not  constructed  out  of  such  grants,  The
 Life  Insurance  Corporation’s  housing  scheme  should  be  extended‘ to  small  towns  and
 villages  to  cover  the  agricultural  labourers  and  farmers.  Irrigation  facilities  should  be
 provided  in  our  area  which  is  in  the  midst  of  famiues,  For  irrigation  of  the  Ballia  and
 Ghazipur  area  a  canal  should  be  carved  out  of  the  river  Ganges  near  Burar  and  it  Should
 be  joined  with  Ghaghra,  Tubewells  should  be  sanctioned  for  the  Ballia,  Azamearh  and
 Deoria  Districts  the  land  of  which  is  very  fertile  and  need  only  irrigation  facilities  to
 boost  up  for  production.

 Crop  insurance  scheme  should  be  introduced  and  petty  agricultural  industries  like
 vegetable,  fishery,  dacrying,  poultry  etc.  should  be  set  up.

 Our  area  has  been  eendiva  out  a  number  of  jawans  for  the  Indian  army.  In  the  inde-

 pendence  struggle  also  this  area  played a  significant  role.  It  is  but  proper  that  a
 saiaik
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 school  should  be  opened  in  this  area  s0  that  we  can  also  supply  good  officers  for  our

 army,

 Broad  gauge  Jines  should  be  provided  in  this  area  for  the  movement  of  the  army

 personnel  and  the  Jabour  force.  This  is  a  must  for  our  Bhojpuri  districts  which  include

 Ballia,  Azamgarh,  Ghazipur,  Deoria,  Chhapra,  Saran,  Aara  etc.  for  facilitating  movement

 from  one  district  to  the  other,  the  Grand  Truok  Road  should  be  connected  with  the

 National  Highway  converting  the  existing  rail  bridge  into  a  rai!  cum  road  bridge  over  the

 Gauges  near  Buxar  for  connecting  Saran  with  Ballia,  the  existing  rail  bridge  near

 Bakulban  and  Manghi  over  Ghaghra  should  be  converted  into  a  road-cum-rail  bridge  for

 connecting  Ballia  and  Deoria  a  road  bridge  should  be  construted  over  the  Turti  level

 crossing.

 The  insurance  of  cycle-ricksaw  pullers  and  Bidi  workers  should  be  made

 compulsory,

 There  is  a  scheme  to  open  a  sugar  mill  in  Ballia  which  has  not  materialised  as  yet.

 This  should  materialise  immediately  so  that  the  farmers  cao  reap  its  benefits.

 The  powerloom  and  he  handloom  industry  should  also  be  given  necessary
 assistance,

 The  long  standing  dispute  between  Uttar  Pradesh  and  Bihar  should  be  settled  with-

 out  any  further  delay.

 The  eastern  districts  of  Uttar  Pradesh  can  boas!  of  like  Mangal  Pandey

 aod  Kanwar  Singh  who  have  sacrificed  their  lives  in  the  struggle  for  freedom of  our
 country  from  foreign  rule.  Some  suitable  memorials  should  be  erected  to  commemorate

 their  memory.

 at  इग्दजीत  गुप्त  पिछले  कुछ  वर्षों  में  भारत  सरकार  द्वारा  लगाए  गये

 करों  की  प्रवृत्ति  के  अध्ययन  से  प्रतीत  होता  है  कि  इस  देश  के  कर-राजस्व  में  उत्पादन  शुल्क

 19  प्रतिशत  और  प्रत्यक्ष  कर  24  प्रतिशत  था  लेकिन  1966-67  में  उत्पादन  शुल्क  का  हिस्सा

 नढ़  कर  41  प्रतिशत  हो  गया  है  जबकि  कुल  कर  राजस्व  में  आयकर  का  हिस्सा  घट  कर

 प्रतिशत  हो  गया है  ।

 पिछले  वर्षों  के  बजट  भाषणों  में  कम  से  कम  कर  की  बकाया  रकमें  वसूल  करने  और

 कले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिये  प्रयास  करने  की  :  का  दिखावा  तो  किया  जाता

 था  लेकिन  इस  वर्ष  वह  दिखावा  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  देश  के  लिये

 एक  संकेत  है  कि  भारत  सरकार  ने  औपचारिक  रूप  से  इस  काम  को  छोड़  देने  का  मसला

 किया  है  ।

 वित्त  मंत्री  की  विचारधारा  यह  है  कि  जब  तक  मुद्रा-स्फीति  से  fra  तरीकों  से  विकास

 के  लिये  धन  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  तब  तक  विकास  पर  रोक  लगा  दी  जानी  चाहिये  ।

 इसके  साथ-साथ  मंत्री  महोदय  ने  नए  उत्पादन  शुल्क  लगाये  जिनसे  जनसाधारण  पर  लगभग

 115  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  लोक  पड़ेगा  ।  स्वतंत्र  दल  पुरी  नीति  और  इस  वर्ष  के  बजट

 तथा  वित्त  विधेयक  के  परिणाम  का  स्वागत  करता  है  क्योंकि  इससे  ज्यादा  रियायतें  उन्हें  नहीं

 मिल  सकतीं  ।
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 मन्दी  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  यह  पम  में  नहीं  आता  कि  वित्त  मंत्री  इसे

 भारी  आर्थिक  संकट  समझते  हैं  या  केवल  अस्थायी  मन्दी  समझते  हैं  ।  परन्तु  यदि  वास्तव  में

 ऐसा  संकट  है  जिससे  उद्योगपतियों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  तो  मेरी  समान  में  नहीं  आता  किਂ  इस  देश

 में  पैसा  लगाने  वाले  अंग्रजों  के  मन  में  कोई  आशंका  उत्पन्न नहीं  हुई  है  ।  उनकी राय  में  भारत

 में  कारोबार  का  विस्तार  करने  की  उत्साहवद्ध  क  संभावनाएं  हैं  और  इन  संभावनाओं  पर

 मान  औद्योगिक  मन्दी  से  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  लाभ पर  चाहे  भी  कर  मार  बढ़ा

 दिया  गया  हो  उन्हें  उससे  कोई  खतरा  नजर  नहीं  आता  क्योंकि  भारत  सरकार  की  कथनी  भर

 करनी  में  जो  अन्तर  है  वह  अग्रज  पु  जी पतियों के  विश्वास का  बना  हुआ  है  ।

 एसोसियेटिड  arad  आफ  कामसं  की  पुस्तिका  फार  इण्डियाਂ  में  जो  दो  तीन

 महीने  पहले  प्रकाशित  हुई  थी  प्रकट  किये  गये  विचारों  की  ओर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ट

 करना  चाहता  हूं  ।  उसमें  दिया  हुआ  है  कि  अन्दरूनी  सरकारी  दृष्टिकोण  कम  कड़े  और  अधिक

 aaa  होते  जा  रहे  हैं  और  इस्पात  तथा  बंक  उद्योगों  के  पुणें  राष्ट्रीयकरण  की  मांग

 अस्वीकार  कर  दी  गई  है  और  अब  भारत  अधिक  निर्बाध  तथा  उदार  अर्थव्यवस्था  की  दिशा  में

 बढ़  रहा  है  ।

 यह  चेम्बर  इस  देश  में  ब्रिटेन  की  सबसे  बड़ी  कम्पनियों  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  और

 उनके  ऐसे  विचार  हैं  ।  एक-दो  दिन  पहले  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ने  इस  समा  में  वक्तव्य  देते

 हुए  कहा  था  कि  देश  की  दस  सबसे  बड़ी  कम्पनियों  में  से  आठ  ब्रिटिश  कम्पनियां  हैं  बौर  केवल

 दो  भारतीय  हैं  ।  इससे  हमें  बहुत  ही  धक्का  पहुँचा  ।  हमें  स्वतंत्रता  मिले  20  ag  हो  गये  हैं

 और  इतना  समय  बीतने  के  बाद  भी  हमारी  यह  हालत  है  ।  इस  मंदी  के  ताम  पर  निगमित

 कम्पनियों  को  कोई  बलिदान  करने  से  बचा  लिया  गया  है  इसलिये  हमें  इस  मंदी  को  इसके

 उचित  पहलू  से  देखना  चाहिये  ।

 कल  वित्त  मंत्री  ने
 टीका-टीपरी  की

 थी
 कि

 वर्तमान  संकट  और  विमान  मन्दी  को  कुछ
 सीमा  तक  दूर  करने  के  लिये  कुछ  व्यावहारिक  उपाय  वर्तमान  कठिनाइयों  के  होने  पर  भी  किस

 प्रकार  कार्यान्वित  किये  जायेंगे  ।  रेलवे  माल  डिब्बों  के  लिये  भ्र ग्रिम  आंध्र  दिये  जायेंगे  ताकि

 रेलवे  माल  डिब्बों  के  मुख्य  निर्माताओं  उसी  प्रकार  की  कठिनाई  न  हो  जैसी  कि  उन्हें  हाल

 ही  में  हुई  लेकिन ऐसा  करते  समय  उन्हें  इस  बात  की  जांच भी  करनी  चाहिये कि  आडर

 देते  समय  फर्मो  के  साथ  इतना  भेदभाव  क्यों  किया  जाता  है  ।  इसका  क्या  कारण  है  कि  बिड़ला

 कम्पनियों  ''  और  '  को  जो  माल  डिब्बे  बनाती  हैं  पिछले  ag  की  अपेक्षा

 काफी  अधिक  ast  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  गई  जबकि  लगभग  अन्य  सभी  माल  डिब्बा

 निर्माताओं  को  20  से  35  प्रतिशत  तक  कम  आडर  प्राप्त  करने  के  लिये  बाध्य  किया  गया  है  ।

 झा डर  पहले  ही  नहीं  दिये  जाने  चहिये  अपितु  वे  समान  आधार  पर  दिये  जाने  चाहिये  ।

 इ  जीनियरिंग  उद्योग  संकट  में  है  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  बोकारो  स्टील

 द्वारा  बोकारो  संयंत्र  के  निर्माण  के  लिये  लगभग  60  करोड़  रुपये  के  18,000  टन  भारी  ढांचों

 के  लिये  आंध्र  दिया  जाने  वाला  है  और  उसके  लिये  टेंडर  मांगे  गये  हैं  ।  मेगा  अनुरोध  है  कि

 बोकारो  के  इस  आडर  को  जहां  तक  सम्भव  बम्बई  और  कलकत्ता  के के  मुख्य  ढ़ाचा
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 निर्माताओं  के  बीच  समान  आधार  पर  बांटा  जाना  चाहिये  ताकि  कोई  कारखाना  श्र श्रमिकों
 को

 जबरी  get  न  दे  सके  और  इस  प्रकार  अपनी  क्षमता  को  बेकार  न  रख  सकें  ।

 वित्त  मंत्री ने  पटसन  के  सामान पर  निर्यात  शुल्क  में  150  रुपये
 की  राहत  देने  को

 घोषणा की  है  परन्तु  उन्होंने  पटसन के  सामान  के  सट्टे को  जो  खुब  जोरों पर  है
 रोकने

 के

 लिये  कोई  कार्यवाही नहीं  की  है  ।  इससे  पटसन
 की  वस्तुओं के  निर्यात  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा

 है  ।  इसको  जांचें  की  जानी  चाहिये  |

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कल-पुर्जों  आदि  प्राप्त  करने  के  लिये  देशी

 स्रोतों  की
 ओर

 अधिक  ध्यान  दिया  जायेगा
 ।

 परन्तु  इस  प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त  राशि  निर्धारित

 नहीं की  गई  है  ।  देवा  के  भीतर  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  अनुसंधान  के  लिये
 अधिक  राशि

 नियत
 की  जानी

 चाहिये  क्योंकि  उससे  देश  के  विकास  को  बहुत  बल  मिलेगा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  परेशान  हुए

 Mr.  Speaker  | 2 3  the  Chair

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  fe  मंत्री  महोदय  को  मुल्यों  को  रोकने  में  रुचि  नहीं  वे  केवल

 अपनाया  तो मजूरी  न  कि  लाभांश  रोक  लगाना  चाहते  हैं  ।  यदि  उन्होंने  यह  म

 हम  भी  इसका  जवाब  श्रमिक  आन्दोलनों  से  देंगे  और  श्रमिक  काम  बन्द  कर  देंगे  ।  उत्पादन

 तथा  काम  रुक  जायेगा  ।  श्रमिक  अन्तिम  दम  तक  मर  मिलेंगे  परन्तु  इस  प्रतिक्रियावादी  नीति

 को  स्वीकार नहीं  करेंगे  ।

 डा०  धम  तेजा  के  स्वदेश  प्रत्यावतंन  कें  बारे  मं  सभा  पटल

 पर  रखे  गये  वक्तव्य  पर  चर्चा

 DISCUSSION  ON  STATEMENT  LAID  ON  THE  TABLE

 RE  :  REPATRIATION  OF  DR.  DHARAM  TEJA

 The  hon,  Minister  has  stated  contradictory Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (  Kannauj  }
 hings  inthe  statement  laid  on  the  Table  of  the  House  on  the  17th  July,  1967.  On  Page

 part  (b)  it  has  been  said

 Directorate  of  Enforcement  also  had  received  similar  papers  between  the  7th
 and  11th  May,  1966.  On  examination,  they  found  there  were  no  grounds  for  arresting

 Dr.  Teja  under  the  Foreign  Exchange  Regulations  Act  on  the  material  then

 In  part  (c)  of  the  statement  he  has  stated

 On  the  request  of  the  Director  of  Enforcement,  the  Secretary  in  the  Ministry  of

 Finance  (Department  of  Revenve  and  Insurance)  consulted  the  Director  of  the  Central
 Bureau  of  Investigation  on  11th  May,  1966  (the  same  date  on  which  the  Directorate  of
 Enforcement  got  these  papers),  if  anything  could  be  done  to  arrest  Dr.
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 डा०  धर्म  तेजा  के  स्वदेश  प्रत्यावहन  के  बारे  में  समा  पटल  पर  रखे  गये

 कण  वक्तव्य
 पर

 चर्चा

 उन्होंने  यह  भी  बताया है  कि  यह  ठीक  नदीं  है  कि  किसी  अवस्था  में  प्रदत्त न  निदेशालय

 ने  विशेष॑  रूप  से  अनुरोध  किया  कि  डा०  तेजा  को  गिरफ्तार  किया  जाये  और  उसका
 पारपत्र

 छीन
 लिया  जाये

 ।
 इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  मामला  बहुत  गम्भीर  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  श्री  टी०  एन०  कौल  तेजा  परिवार  से  लन्दन

 में  नहीं  मिले  हैं  और  उन्हें  कोई  सलाह  नहीं  दी  है  ।  लेकिन  श्रीमती  रणजीत  तेजा  ने  मुझे  जो

 पत्र  लिखा
 है

 उसमें  उसने  लिखा  है

 **Let  me  confirm  the  meeting  between  Mr.  T.N.  Kaul  and  me  in  London  in  Septem-

 ber  1967”.

 विधि  मंत्री  (sit  गोविन्द  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान है  ।  मैंने  पहले
 भी  पत्र

 के  पढ़ने  के  fees  आपत्ति  उठाई  थी  और  मेरी  आपत्ति  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।  किसी

 निजी  पत्र  को  सभा  में  पढ़ना  भ्रापत्तिजनक है  ।  पिछली  बार  मैंने  यही  आपत्ति उठाई  थी  ।

 किरण  यह  है  कि  सरकार  ने  डा०  तेजा  तथा  श्रीमती  तेजा  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाया  है  ।  वे

 भारत  में  नहीं  हैं
 और

 उन्हें  भारत  लाने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।
 प्रत्यावहन  टेढ़ा  काम

 है  और  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  अन्तर्गत  आता  है  ।  विदेशी  न्यायालय  को  यह  संतोष  हो  जाना

 चाहिये  कि  प्रथम  हष्टि  में  मामला  बनता  और  प्रत्यावर्तित  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  साथ

 उस  देश
 में

 न्याय  किया  जायेगा  ।
 डा०  तथा

 श्रीमती  तेजा  अपने
 प्रत्यावहन

 के
 विरुद्ध

 अमरीका  तथा  भारत  में  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  बे  उच्च  न्यायालय  में  भी  अपना  मामला  ले

 जाना  चाहते  हैं
 ।

 501  Madhu  Limaye  (  Monghyr  ;.  I  want  to  know  the  rule  which  Dr.  Lohia  has
 viol

 ated,

 महोदय
 :  माननीय  मंत्री  का  व्यवस्था  है  ।  उन्हें  उसे  स्पष्ट  करने

 दीजिये  ।  माननीय  मंत्री  की  आपत्ति यह  है  कि  किसी  निजी  पत्र को  पढ़ने  की  अनुमति  नहीं

 दी  जानी  चाहिये  ।

 थी  गोविन्द  उके  विरुद्ध  कार्यवाही  चल  रही  है  और  ऐसी  अवस्था  में  किसी

 चीज  को  जो  इस  कार्यवाही  पर  प्रभाव  डाले  सभा  में  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 डा०  लोहिया  चाहते  हैं  कि  प्रत्यावहन  की  कार्यवाही  जल्दी  समाप्त  हो  जाये  परन्तु  जेसा  मैंने

 एक-दो  दिन  पहले  कहा  ऐसा  करके  तेजा  परिवार का  एजेंट  बनते जा  रहे  हैं  मैंने  इस

 प्रकार  के  निजी  पत्र-व्यवहार  के  बारे  में  सुबह  भ्रामक  पत्र  लिखा  था  ।  राज्य  समा  में  सभापति

 को  विनिर्णय देने  का  अवसर  मिला  था

 महोदय  वह  एक  भिन्न  मामला  है  ।

 विधि  मंत्री  गोविन्द  ;  ag  चर्चा  नौवहन  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  एक
 वक्तव्य

 के  आधार  पर  की  जा  रही है  इसमें  किसी  गैर-सरकारी  पत्र-व्यवहार  विशेषकर  एक

 अपराघी  व्यक्ति  और  इस  सभा  के  किसी  सदस्य  के  बीच  हुए  पत्र-व्यवहार  का  हवाला  नहीं  दिया

 जाना  चाहिये  ।  यह  व्यवस्था  का  wet  है
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 Discussion  on  Statement  Laid  on  the  Table  Re  :  Repatriation  of  July  25,  1967

 Dr.  Dharam  Teja.

 इसी  प्रकार  की  परिस्थितियों  में  श्री  बिमल श्री  ज्योतिमंय  बसु  :

 कान्ति  घोष  के  मामले  जो  न्याय घिन  गृह-मंत्री  ने  आरोप  लगाये थे  और  यहां  पर  ऐसी

 बहुत  सी  बातें  कही  गई  थी  जो  नहीं  कहने  चाहिये  थी  ।

 ome  महोदय  :.  विधि  मंत्री  ने  जो  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  उसके बारे  में
 आपको

 कुछ  कहना  है  या  मैं  झपती  राय  प्रकट  करू

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia:  In  order  to  deal  with  the  point  of  order  much  time  will

 be  exbausted  and  you  have  to  leave  sufficieat  time  for  discussion.

 Now  the  hon’ble  Minister  in  his  previous  statement  had  stated  that  Shri  T.  N.  Kaul

 Therefore  I  can  atleast  refer  to  his  statement. did  not  meet  Mr.  or  Mrs.  Teja  in  London.

 Moreover  time  and  again  it  is  argued  that  matter  is  sub-judice.  At  preseat  the  point  at

 issue  is  whether  Shri  Teja  and  his  wife  had  cheated  this  country  and  the  Shipping  Com-

 pany  through  various  means  or  not.  This  matter  is  not  sub-judice  that  what  are  the  rela-

 tions  between  Shri  Teja  and  the  Bureaucrats  of  this  country.  Sbri  Morarji  or  the  Prime

 Minister  or  Shri  Rao  or  Shri  Kaul,  whether  advised  him  or  not.  I  agree  that  Shri  Teja

 apd  his  wife  are  accused  but  want  to  say  that  there  are  more  persons  involved  in  this

 matter  who  are  also  co-accused  and  I  want  that  all  of  them  should  be  arrested.

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  यदि  मंत्री  के  वक्तव्य  में  कुछ  ऐसी  बातें

 हैं  जिनका  विरोध  करने  के  लिये  प्रमाण  हैं  तो  उनका  उल्लेख  तो  किया  ही  जायेगा  ।  पत्रों  के

 बारे  में  मेरा  पुरा  यह  है  कि  ये  पत्र  मुझके  दे  दिये  जायें
 ।  नियम

 के  अनुसार  ऐसे  पत्र

 पटल  पर  रखने  से  पूर्व  भ्रध्यक्ष  पढ़ने  के  लिये  दे  दिये  जाते  हैं  जिससे  अध्यक्ष  उन्हें  पढ़  सके

 और  मंत्री  उन्हें  यह  बता  सके  कि  वे  पत्र उसी  मामले  से  सम्बन्धित  हैं  ।  मैं  बिना  पढ़े  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  मैं  अपना  निर्णय  देने  से  पुर्व  विधि  मंत्री  और  डा०  लोहिया  से  भी

 विचार-वीमेन  करू गा
 |

 बिधि  मंत्री  गोविन्द  :  डा०  लोहिया  ने  कहा  हैं  कि  केवल  तेजा  परिवार

 ही  नहीं  बल्कि  उनके  साथ  अन्य  लोग  भी  अपराधी  हैं  ।  क्या  हम  यहां  पर  इस  बात  की  चर्चा

 कर  रहे  हैं  कि  क्या  सभी  अपराधियों  का  चालान  किया  गया  है  था  नहीं  किया  संसद  के

 वाद-विवाद  के  दौरान  हमें  इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  कहनी  ata  क्योंकि  ag  मामला

 न्यायाधीश  है  ।  यहां  पर  हमारा  सम्बन्ध  नौवहन  मंत्री  के  वक्तव्य  से  है  ।  डा०  लोहिया  ने  यह

 बात  उठाई  है  कि  क्या  डा०  तेजा  के  प्रत्य पं रा  की  कार्यवाही  ठीक  ढंग  से  हो  रही  है  ?  यह

 मामला  न्यायाधीश  है  और  यदि  इस  मामले  को  इस  रूप  में  रखा  जाय  fe  तेजा  परिवार  के

 साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  तो  इस  मुकदमे  में  इसका  प्रमाव
 अमरीका

 में  तथा  यहां

 दोनों  स्थानों  पर  पड़ेगा  ।

 श्रेय  महोदय  मंत्री  महोदय  ने  यहां  पर  एक  वक्तव्य  दिया  है  औਂ  gh  fra

 है  कि  उन्होंने  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कही  होगी  जिसका  कोई  विपरीत  प्रभाव  मुकदमें  पर  पड़

 Sait  थ SuTZT  प्त सकता  हो  क्योंकि  वहू  इस  मामले  का  नते  है  ।  अब  यदि  कोई  माननीय  स  तय  उस

 वक्तव्य  में  कही  गई  बात  का ै  |  विरोध  करना  चाहे  तो  उसे  ऐसा  करने  की  तो  छूट  होनी  ही
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 3  1889  डा०  qq  तेजा  के  ee
 जि  ac  यौन  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखे

 गये  वक्तव्य  पर  चर्चा

 चाहिये  ।  जहां  तक  पत्रों  का  सम्बन्ध  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  ब  अध्यक्ष  को  दे

 दिये  जाये  ।

 थ्री  गोविन्द  सेना  :  यह  ठीक  है  कि  मंत्रों  महोदय  ने  वक्तव्य  दिया  है  परन्तु  उसका

 विरोध  अपराधी  व्यक्तियों  तथा  एक  सदस्य  के  बीच  हुए  पत्र-व्यवहार  के  आधार  पर
 नहीं  किया

 जा  सकता  |  यही  मेरा  निवेदन  है

 श्रेय  महोदय  :  जहां  कोई  संदेह  की  बात  होती  है  वहां  मैं  स्वयं  विधि  मंत्री  से

 कररा  के  लिये  कहता  हूँ  ,  सदस्यों  को  इस  प्रकार  दत्त  जित  नहीं  होना  चाहिये  ।

 ऐसी  बातों  से  वाद-विवाद  में  बाघा  पड़ेगी  और  विलम्ब  इससे  किसी  प्रकार  का  लाभ

 नहीं  होगा  ।.  अब  मैं  सबसे  सहयोग  की  प्रार्थना  करता  हूँ  जिससे  आगे  कार्यवाही  हो  सके  ॥

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  It  has  been  stated  by  the  hon’ble  Minister  in  his  state-
 ment  that  Shri  F.N.  Kaul  has  not  met  the  Tejas  in  September,  1966  in  London  but

 Shrimati  Teja  has  said  in  her  letter  that  Shri  T.  N.  Kaul  had  advised  them  to  stay  out  of
 India.

 श्री  मु०  छु०  सलीम  वह  फिर  पत्र  में  से  पड़  रहे  हैं  ।  फिर  पहले  उठाये
 गये  व्यवस्था  के  प्रदान  से  क्या  लाभ  हुआ  ?

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  माननीय  सदस्य  से  कहा  है  कि  az  केवल  सम्बद्ध  भाग ही  पढ़ें  ।

 इसका  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  में  कही  गई  बातों  से  होना  चाहिये  ।

 नीय  ag  बात  कह  सकता  है  कि  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  में  अमुक  बात  ठीक  नहीं  है  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  It  has  clearly  been  stated  that  Tejas  should  not  come  to
 India  before  general  elections.  It  has  also  been  said  that  there  was  a  witness  to  the
 meeting.  If  it  is  true,  then  it  becomes  a  serious  matter  and  प  it  is  not  true,  it  does  not
 matter  at  all,  But  if  it  isa  fact  that  Government  wanted  them  to  be  away  from  India
 upto  elections  and  I  prove  then  tbe  House  will  know  the  facts  The  hon’ble  Minister
 had  said:

 दस  मामले  से  सम्बन्धित  सभी  अपेक्षित  सामग्री  एकदम  कर  ली  गई  है  और  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो ने  एक  आरोप  पत्र  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।”  परन्तु  कब  ?  यह  काम  28  फरवरी  1967

 को  हुआ ।

 The  voting  was  over  by  21st  February,  1967.

 The  material  was  collected  and  the  matter  was  referred  to  the  court  of  law  just  at
 the  end  of  General  Elections,  Now  another  strange  thing  is  that  one  section  of  the
 Government  says  that  Tejas  should  come  to  India  of  their  own  and  the  other  sections
 that  they  will  be  brought  to  India  by  force.  Shri  Morarji  Desai  has  stated  in  his  letter

 dated  24.4.1967  addressed  to  Dr.  Teja

 आपको  भारत  में  न्यायपालिका  से  कोई  भय  नहीं  होना  चाहिये  और  यदि  आप  स्वेच्छा

 से  भारत  लौट  आओ  और  जांच  को  पूरा  करने  में  सहायता  दो  अच्छी  बात  होगीਂ  |
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 Discussion  on  Stattement  Laid  on  the  Table  Re  :  Repatriation  Sravana  3,  1889  (Saka)
 of  Dr.  Dharam  Teja.

 a

 There  is  another  letter  dated  22.6,67  written  by  a  Joint  Secretary,  Ministry  of

 ransport  and  Shipping  in  which  it  has  been  stated;

 सरकार  ने  डा०  तथा  श्रीमती  तेजा  के  विरुद्ध  प्रत्य पं रा  की  कार्यवाही
 आरम्भ

 कर  दी  है  इसलिये  उनके  स्वेच्छा  से  भारत  लौटने  की  अनुमति  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 It  seems  as  if  there  are  two  Governments-one  headed  by  the  Prime  Minister  and

 other  by  Deputy  Prime  Minister.  In  the  initial  stage  a  criminal  case  was  instituted  against

 the  Tejas.  I  want  to  know  that  in  case  these  two  letters  are  presented  in  the  American

 Court,  what  would  happeo  ?  I  want  to  say  that  there  was  fear  that  the  company’s  books

 would  reveal  transections  involving  Mrs.  Indira  Gandhi,

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  का  इस  मामले  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Nr,  Ram  Manohar  Lohia:  There  was  a  fear  that  if  the  fact  are  revealed  it  would

 effect  Mr.  Gandhi’s  chances  of  wining  in  the  general  elections,

 तथ्य  यह  है  कि  श्री  त्रिलोकी  नाथ  कौल  ने  कहा  है  कि  अधिकारियों  को  बदल  देने  के  लिये

 आदेश  दिये  गये  हैं  और  यह  भी  आदेश  दिया  गया  है  कि  यदि  प्रधान  मंत्री  से  सम्बन्धित  कोई

 साक्ष्य  हो  तो  उसे  समाप्त  कर  दिया  जाये  |

 Now  whether  Tejas  are  criminals  or  not  but  I  fear  that  officials  of  the  Government

 of  India  and  even  the  Ministers  are  also  involved  in  this  matter.

 Shri  Randhir  Singh  (  Rohtak  ):  I  fear  that  Dr.  Teja  is  creating  evidence  through

 this  House.  When  the  proceedings  of  his  case  would  start  here,  he  will  produce  Dr,  Lohia

 as  his  first  witness,  This  is  a  sub-judice  matter  and  it  should  have  not  been  discussed

 here.  Jn  my  opinion.  the  discussion  in  the  house  would  help  the  Tejas  for  their  defence.

 Now  whatever  has  been  done  but  now  no  paper  or  document  should  be  allowed  to  be  laid

 on  the  Table  of  the  House  and  accused  should  not  be  allowed  to  make  use  of  this  docu-
 ments  in  support  of  his  defence.  The  record  of  the  proceeding  of  this  House  should  not

 allowed  to  be  misused  by  the  accused.

 थ्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  )  सरकार  डा०  तेजा  कर  कोई  वास्तव  में

 वाही  करनी  चाहती  इस  बात  में  मुझे  संदेह  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है

 कि  हालांकि  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  में  सामग्री  उपलब्ध  है  फिर  भी  डा०  तेजा  को

 फ्तार  करने  के  लिये  उनके  पास  पर्याप्त  साक्ष्य  नहीं  था  ।  वह  कहते हैं  कि  फौजदारी  मामला

 बनाने  के  लिये  पर्याप्त  सामग्री  उपलब्ध  नहीं  थी  जिसका  अर्थ  यह  है  कि  डा०  तेजा  की

 विधियों  के  बारे  में  उसे  दोषी  सिद्ध  करने  के  लिये  काफी  सामग्री  थी  ।  इसलिये  क  नहीं  कहा

 जा  सकता  कि  3  जून  तक  उनके  पास  कोई  सामग्री  नहीं  भौर  उन्होंने  उस  व्यक्ति  को

 देश  से  बाहर  जाने  दिया  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  कम्पनी  के  प्रबन्ध  को  सम्भालने  के

 लिये  10
 जून

 का  अध्यादेश  जारी  किया  गया  परन्तु  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि
 कम्पनी  का

 प्रबन्ध  सम्भालने
 के  लिये

 6
 जुन  को  निर्णय ले  लिया  गया  और  10  जुन को  एक

 सुचना  जारी  करके  इसका  प्रबन्ध  सम्भाल  लिया  गया  था  wa  6  जुन  को  यह  निर्णय  ले

 लिया  गया  तब  निश्चय  ही  सरकार  के  पास  निवारक  निरोध  अधिनियम  या  भारत  रक्षा  नियम
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 डा०  धन  तेजा  के  स्वदेश  प्रत्यावहन  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखे  गये 25  जुलाई  1967

 वक्तव्य पर  चर्चा

 के  अन्तर्गत डा०  तेजा  को  देश  से  बाहर  जाने  से  रोकने  के  लिये  पर्याप्त  सामग्री  उपलब्ध  थी
 ।

 परन्तु  जानबूझ  कर  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  जब  डा०  तेजा मई  और  जुन  के  महीने  में

 कॉन्टिनेंटल  होटल  में  उसने  केवल  अधिकारियों  के  साथ  ही  सम्पर्क  नहीं  स्थापित  किया

 बल्कि  कुछ  मंत्रियों  के  प्रतिनिधि  भी  उससे  मिले  ।  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  एक  राज्य  मंत्री

 गृह  मंत्री  के  पास  गया  और  उनसे  जाकर  अपील  की  कि  इस  व्यक्ति के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही

 नकी  जाये  और  किसी  तरह  भी  इस  व्यक्ति  को  देश  से  बाहर  चला  जाये  ?  यदि  यह  ठीक  नहीं

 है  तो  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  एक  amar  देना  चाहिये  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  कया  यह  बात  सत्य  है  कि  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री

 जवाहरलाल  नेहरू  के  समय  प्रधान  मंत्री  के  सचिवालय  में  कोई  ऐसा  व्यक्ति  काम  करता  था

 जो  इस  कम्पनी  में  बहुत  ऊँचे  वेतन  पर  नियुक्त  किया  गया  और  इस  कम्पनी  का  किये-भार

 सम्भाल  लेने  के  बाद  वह  व्यक्ति  मंत्रिमंडल  स्तर  के  किसी  मंत्री  के  निजी  सहायक  या  गोपनीय

 सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 श्री  गोविंद  मेनन  ;  मैं  इस  सम्बन्ध  में  दो-ऐक  कानूनी  पहलुओं  के  बारे  में  कुछ ast

 करना  चाहता  हूं  ।  चर्चा  का  विषय  यह  है  कि  डा०  धम  तेजा  के  प्रत्य पंगा  के  मामले  में  सरकार

 ने  वास्तविक  रूप  से  दिलचस्पी  ली  है  अथवा  नहीं  ।  ag  मामला  बड़ा  पेचीदा  है  क्योंकि  यह

 अन्तर्राष्ट्रीय  कानून  का  मामला  है  और  विदेशी  न्यायालय  को  संतुष्ट  होना  जरूरी  है  कि  भारत

 में  प्रत्येक  के  परमाणु  उन  पक्षों  पर  न्यायपूर्ण  रूप  से  मुकदमा  चलाया  जायेगा  ।  यदि  प्रत्पपेण

 कठिन  तो  इस  सभा  में  जो  वाद-विवाद  हुआ  है  उसने  उसे  प्रौढ़  भी  कठिन  बना  दिया  है  ।

 डा०  लोहिया  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  है  उससे  ऐसा  प्रभाव  पदा  हो  सकता  है  कि

 कार  इस  मामले  में  कुछ  टाल-मटोल  कर  रही  हैं  और  हो  सकता  है  इससे  कठिनाइयां  और  भी

 बढ़  जायें ॥

 दूसरी  बात  श्री  तथा  श्रीमती  धर्मे  तेजा  के  बारे  में  है  sro  तेजा  ने  अनेक  मंत्रियों  आदि

 को  ऐसे  पत्र  लिखे  हैं  जिनमें  उन्होंने  स्वेच्छा  से  भारत  वापस  आने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।

 ऐसे  ही  एक  पत्र  के  जवाब  में  उप-प्रधान  मंत्री  ने  शायद  उन्हें  यह  लिखा  है  कि  यदि  एक  व्यक्ति

 यह  कहता  है  कि  स्वेच्छा  से  आने  के  लिये  तैयार  तो  इसकी  पहली  प्रतिक्रिया  यह  होगी  कि  उस

 व्यक्ति  से  कहा  जाये  कि  वह  वापस
 आ

 जाये  और  अपने
 को  न्यायालय  के  सुपुर्दे कर  दे  ।  किन्तु

 दिक्कत  यह  है  कि  श्री  तथा  श्रीमती  धर्म  तेजा  न्यायालय  की  कार्यवाही  से  बचने  तथा  उसे  टालने  के

 लिये  अपना  भरपुर  जोर  लगा  रहे  हैं  ।  वह  व्यक्ति  जो  स्वेच्छा  से  लौटने  को  इच्छा  व्यक्त  कर

 रहा  दिल्‍ली  के  उच्च  न्यायालय  में  इस  कायंवाही  को  ade  घोषित  करवाने  के  लिये  याचिका

 पेश  करता  डा०  धम  तेजा  के  पास  इस  समय  कोई  पार-पत्र  नहीं  है  क्योंकि  उनका  पार-पत्र

 जब्त  कर  लिया  गया  था  ।  यदि  वह  स्वेच्छा  से  भारत  लोटना  तो  अमरीका  स्थित

 तीय  दूतावास  में  उपयुक्त  अधिकारियों  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  करके  और  उनसे

 भारत  लोटने  के  लिये  कुछ  सीमित  कागजात  लेकर  भारत  आ  सकते  हैं  |

 Shri  Madhu  Limaye  (  Monghyr  )  :  I  want  to  know  whether  the  Government  is

 prepared  to  refer  this  matter  to  a  Parliamentary  Committee  as  it  had  done  in  a  sulphur

 case  50  that  the  allegation  levelled  against  the  Enforcement  Directorate  that  they  did  not
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 Discussion  on  Statement  Laid  on  the  Table  Re  Repatriation  of  July  25,  1967
 Dr.  Dharam  Teja

 arrest  Dr..Dharma  Teja  despite  the  fact  that  they  had  mecessary  evidence  in  their  posses-
 sion  could  aiso  be  verified  I  will  prove  it  that  the  Government  had  a  hand  in  avoiding
 his  arrest

 and  that
 Dr.  Teja  was  deliberately  not  arrested.

 aft  sat farde,  बसु  :  क्या  यह  सच  है  कि  कांग्रेस  के  समाचारपत्र  ‘fa  नेशनल  हेर रोड

 ने  डा०  धर्म  तेजा  से  चन्दे  केरूप में  10  लाख  रुपये  मांगे थे  और  उन्होंने  उक्त  धन  देंने  से

 इन्कार  कर  दिया  था  ।  यदि  उन्होंने  उक्त  धन  दे  दिया  होता  ।

 mea  महोदय  :.  इन  बातों  से  डा०  तेजा  को  अमरीका  में  अपना  मामला  मजबूत

 बनाने  के  लिये  बल  ag  कहेंगे  कि  मुझसे  धन  मांगा  गया  जिसे  देने  से  मैंने  इन्कार

 कर  दिया  ate  इसलिए  भारत  सरकार  ने  मेरे  खिलाफ  यह  मामला  बनाया  है  ।  सचाई  जो

 भी  वह  ऐसा  कहेंगे  ।  डा०  राव  |

 विरोधी  gat  के परिवहन  तथा  नौवहन  मंत्री  वी०  के०  श्रार०  ate

 अनेक  मानवीय  सदस्यों  के  मन  में  यह  सन्देह  है  कि  सरकार  जानबूझ  कर  डा०  तेजा  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  नहीं  करना  चाहती  थी  ।  ऐसा  आरोप  लगाया  गया  हैं  कि  सरकार  डा०  धमंतेजा  को

 गिरफ्तार  कर  सकती  थी  किन्तु  उसने  उन्हें  बाहर  जाने की  अनुमति  दी  और  जब  वह  स्वेच्छा
 से  भारत  लौटना  चाहते  थे  तो  उन्हें  यहां  वापस  न  आने  की  सलाह  दी  गई  ।  इसके  साथ-साथ

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  meaty  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  में  विलम्ब  रही  है  और

 वह  यह  चाहती  है  कि  श्री  तथा  श्रीमती  तेजा  भारत  वापस  न  आयें  क्योंकि  उसे  यह  भ्रम  है  कि

 यदि  किसी  न्यायालय  का  सामना  करना  तो  हो  सकता  है  वे  कोई  ऐसा  भेद  खोल  दें

 जिससे  कि  केन्द्र  में  कांग्रेस  सरकार  की  स्थिति  डावांडोल  हो  जाये  ।

 मैंने  यह  बात  पहले  भी  स्पष्ट  की  है  और  aa  भी  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  कि  भारत

 सरकार  को  इस  कतई  चिन्ता  है  कि  डा०  तेजा  ओर  श्रीमती  तेजा  भारतीय

 न्यायालय  में  क्या
 कुछ  आरोप  ।  सरकार  उन्हें  वापस  बुलाने  के  लियेਂ  बहुत  आतुर

 जब  से  मैंने  इस  मंत्रालय  का  का ये भार  संभाला  है  ।  मैं  हमेशा  इस  बात  के  लिये  प्रयत्नशील  रहा

 हूं  कि
 तेजा  परिवार  को  वापस  बुलाने  में  सर्वाधिक  कार्य-कुशलता  बरती  जाये

 इसमें  agate  नहीं
 कि

 वर्ण  1966  के
 अ

 आरम्भ  से  हो  वीरवार  के  बारे  में  अनेकों

 शिकायतें  की  जा
 रही  थी

 ।
 किन्तु  अध्ययन  से  यह  पता  लगा

 कि  नौवहन
 में  लगे  कुछ  पार्थियों

 ने  डा०  तेजा  की  सफलता  प्र  ये  शिकायतें  की  बाद  tar  बहुत  सन्देह

 फैला  गया  कि  ste  तेजा  बड़ी  गड़बड़  कर  रहे  हैं  और  कुछ  लोगों  की  राय  यह  थी  कि  ag  घन

 हड़पे  कर
 रहे

 थे  ।  किन्तु  ऐसा  कोई  प्रमाणों  नहीं  फिर  भी  सरकार  जांच  कर  रहो  थी  ।

 जहां  तक  कुछ  ऐसे
 दस्तावेजों  का  सम्बन्ध

 जिन  पर  हस्ताक्षर  नहीं  थे  और  जिन्हें  मानने  से

 इन्कार  किया  गया  7  मई  को  कुछ  दस्तावेज  जांच  के  लिये  गृह  मंत्रालय  को  सौपे  गये  और

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  इन  दस्तावेजों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  माध्यम  से  तुरन्त  जांच  करवाई

 परिणामस्वरूप  उन्होंने  बताया
 मामला  दर्ज  करने  के  लिये  पर्याप्ते  सामग्री  नहीं  है

 इसके  साथ  थे  दस्तावेज  वित्त  मंत्रालय  के
 प्रवर्तन  को  भेजे  गये  थे  और  उनकी

 जांच  करने  पर  उक्त  निदेशालय  को  भी  मालूम  हुआ  कि  इन  दस्तावेजों  के  आधार  पर  वे  डा०
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 3  1889  डा०  तेजा  के  स्वदेश  प्रत्यावहन  के  बारे  में  समा  पटल  पर  रखे

 गये  वक्तव्य  पर  चर्चा

 तेजा  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  नहीं  कर  सकते
 ।  19  मई  को

 इस  सम्बन्ध में  तत्कालीन

 कायें  मंत्री  श्री  नन्दा  जी  ने  भी  इस  सभा  में  यही  वक्तव्य  दिया  था  कि  डा०  धम  तेजा  के  विरुद्ध

 फौजदारी  का  मुकदमा  दायर  करने  के  लिये  कोई  प्रमाण  नहीं  हैं
 ।

 26
 अथवा  27  मई  को  डा०  भारत  गाये  थे  और  3  जुन  को  चले  गये  स्थिति

 ऐसी  थी  कि  3  जून  तक  बल्कि  वास्तव  में  4  अगस्त
 तक

 ऐसी  कोई  बात  ही  नॉटी  हुई
 थी

 जिससे

 कि
 भारत  सरकार  उनके  विरुद्ध  फौजदारी का  मामला दर्ज  करती  ।

 6
 जुन  को  विधि

 परिवहन  मंत्री  तथा  faa  मत्री  काफी  विचार-विभो  तथा  सोच  विचार  के  इस  नतीजे  पर

 पहुंचे  कि  सरकार  के  पास  इसके  अलावा  कौर  कोई  चारा  नहीं  है  कि  वह  कम्पनी  को  अपने  हाथ

 में  ले  लें  ।  और  अन्ततोगत्वा  सरकार  ने  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  ।

 इसके  बाद  ही  दस्तावेज  प्राप्त हो  सके  हैं  ।  ज्यों  ही  25  जुलाई  को  पर्याप्त  दस्तावेज  प्राप्त

 सरकार  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सूचना  दी  कि
 डा०

 तेजा
 के

 विरुद्ध  मामला  चलाने  के  लिये  हमें

 पर्याप्त  जानकारी  मिल  गई  है  ।  यह  भी  पता  चला
 कि

 डा०  तेजा  ने  विदेशों  में  सौदे किये  हुए

 हैं  और  विदेशों में  हर  जगह  उनके  अधिकारी  तथा  एजेन्ट  हैं  ।  हमारे  खुफिया  अधिकारियों को

 इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  सब  जगह  जाना  पड़ा  और  वे  यथासंभव  जानकारी  एकत्रित

 करके लौट  भाये  ।  पर्याप्त  जानकारी  उपलब्ध  होते  ही  अदालत  में  मामला  ay  कर  दिया  गया  1

 जहां तक  श्री  टी०  एन०  कौल  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  हमने  जांच  की  है  और  हमारी

 जानकारी के  अनुसार  भी  कौल न  तो  तेजा  परिवार  से  मिल ेहैं  और  न  ह्  कोई  ऐसा  अवसर

 आया  था  जबकि  उन्होंने  उन्हें  कोई  सलाह  दी  हो  ।

 जहां  तक  श्री  तथा  श्रीमती  तेजा  का  स्वेच्छा  से  वापस  आने  का  इस  सम्बन्ध  में

 उन्होंने  तथा  उप-प्रधान  मंत्री  को  जो  पत्र  लिखे  हैं  उनसे  यह  बात  साफ  जाहिर  हो  जाती  है
 कि  वे  अपनी  इच्छा  से  स्वदेश  वापस  आना  चाहते  हैं  जब  तक  कि  उन्हें  एक  स्वतंत्र  आदमी

 घोषित  किया  जाये--जो  कि  असम्भव  है  ।  यदि  डा०  तेजा  चाहें  तो  वह  प्रत्यर्पण  सम्बन्धी

 कार्यवाहियों को  यह  कहकर  तुरन्त  संक्षिप्त कर  सकते  हैं  कि  ate  कोई  प्रशन
 पूछने  नहीं

 हैं
 और  gh  तुरन्त  अपने  देश  वापस  भेज  दिया  जाये  ।'

 जहां तक  संसदीय  समिति  बनाने  का  प्रश्न  सरकार इस  सुभाव  को  मानने के  लिये

 तेयार  नहीं  है
 ।

 इस  मामले  की  याक  के  एक  न्यायालय  में  पहले  से  ही  जांच  हो  रही  है  और

 हमें  आशा  है  कि  हम  उन्हें  जल्दी  ही  वापस  बुला  सकेंगे  ताकि
 वे  उनके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही

 चलाई जा  सके  ।  मैं  डा०  लोहिया से  एक  बार  फिर  अपील  करता  हूं  कि  इस  मामले को  चर्चा
 अथवा  विचार-विभूं  के  लिये  इस  सभा  में  इस  समय  उठाना  ठीक  नहीं  है  ।

 इसके  सन्  लोक  सभा  26  1967/4  श्रावण  1889  के

 ग्यारह  बजे
 तक

 के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  fill  Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday.  The  26th
 July,  1967/4  Scavana  1889  (Saka)
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